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 s  cee  oo

 नोट  :
 मौखिक  उत्तर  वाले  प्रश्न  में  किसी  नाम  पर  चकित  यह  चिह्न  इस  बात  का  द्योतक  है  कि

 को  सभा  में  उसी  सदस्य  ने  वास्तव  में  पूछा  था  |



 विवाद लोक-समा  वाद

 ——  ——

 लोक-सभा

 २  2eUs

 ee  एला  ee  शा  साया

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 it  के  मौखिक  उत्तर

 टेलीविजन  यूनिट

 सुबोध  सदा :

 1१९६७.  श्री स०  चं०  सामन्त
 :

 |  sit  भक्त  दर्शन
 :

 क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्री  ५  १९५७ के के  अतारांकित प्रश्न संख्या प्रश्न  संख्या  ११७६ के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सामाजिक  श्र  शैक्षणिक  प्रयोजनों  के  लिये  दिल्ली  में  एक  प्रयोगात्मक  टेलीविजन

 की  स्थापना  की  प्रस्थापना  को  ateaa  रूप  से  स्वीकार  कर  लिया  गया  है

 यदि  तो  प्रस्थापना का  ब्यौरा  कया

 ae  यूनिट  किस  स्थान  पर  स्थापित  किया  जावेगा
 ?

 से  (a) कौर  प्रसारण  मंत्री  के  सभा-सचिव  Ato  चं०
 यूनिट  के  सामान  के  लिये  अपेक्षित  विदेशी  war  का  आवंटन  seit  सम्भव  नहीं  हो  सका  है  ।

 jt  सुनाया  weary  :  इस  यूनिट  के  लिये  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता
 है  ?

 सूचना प्रसारण  मंत्री  :  लगभग २  लाख  रुपये  ।  यह  यूनिट के  लिये

 नहीं  है  परन्तु  उन  सामानों  के  लिये  है  जिनको  अभी  प्राप्त  करना  है
 ।

 कुछ  सामान  वहां  पहले
 ही  हैं  ।

 और  यदि श्री  त्यागी
 :

 यदि  यह  केवल  २  लाख  रुपये  का  प्रश्न  है  न्  आधा  या  are  से

 अधिक
 यूनिट  बेकार  पढ़ा  तो  इसमें  क्या  कोई  मितव्ययता

 हो  रही है  ?

 tae  प्रंग्रेजी  में

 Zoek
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 थि  द

 ६०१०  ....  में  गर्क
 र

 tex

 में  इस  का  उत्तर  देनें  में  समय  वि pate  श  2  विदेशी  मद्र

 प्राप्त  करनी
 है  ।

 हम
 सामान  प्राप्त  करने  के

 लिये  श्रव्य  उपायों
 की  भी

 खोज  कर  रहे
 हैं  और  मुझे

 पुरी  है  कि  इस  वित्तीय  वर्ष  में  हम  सामान  प्राप्त  करने  में  और  कुछ  करने
 में

 समर्थ

 होंगे
 )

 ह

 ik  जहां तक  प्रय  ज्ञात  है  यह  यन्त्र  फिलिप्स  के  विशेषज्ञों  के  द्वारा  लगाया

 ा
 में  जानना  चाहता  हुं  कि  क्या  कोई  अमरीकी  विशेषज्ञ  इस  यन्त्र  को  लगाने  के  लिए

 अथवा  उसका  संचालन करने  के
 लिए  नियुक्त  किया  जा  रहा  है  या  भारतीय  विशेषज्ञों

 के
 द्वारा

 यह  चलाया  जा  रहा  है
 ?

 डा०  केसकर  :

 माननीय  सदस्य  ने  जो  सवाल  किया  है  re  बिलकुल  ठीक  नहीं  रग

 ग्

 ही
 ठीक  हम  फिलिप्स  से  लगवा  नहीं  रहे  हैं

 लिक  एकल  ९
 वन  एका

 rt लिप्स  ने  हम  को  बहुत  सस्ते  पर  दिया  लेकिन  बाकी  जो  इक्विपमेंट  कैमरों  वगैरह

 जरूरी  नहीं  है  कि  वह  फिलिप्स  के
 ही

 हों  ak  उसको  हमें  खरीदना  पड़ेगा
 |

 मुमकिन  है  कि
 कि

 बह

 को  लोन  की  तौर  पर  भी  मिलें  ate  उसके  लिए  हम  कोशिश  कर  रहे  हैं  और  तराशा  है  कि a

 n  जाय  ।  बाकी  इक्विपमेंट  फिलिप्स  से  लेना  ज़रूरी  नहीं  है  ।

 सझ
 श्री  भक्त  द््ननं

 मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया
 ।
 की

 गाने
 के  लिए  तथा  उसका  संचालन  करने  नभ  लिए  कोई  विदेश से  विशेषज्ञ  नियुक्त fe

 जा

 है  या  हमारे  ही  इंजीनियर  इसको  लगा  सकेंगे  !

 कसकर :  कभी  तक  तो  किसी  विदेशी विशेषज्ञ  को  बुलाने  का  हमारे  सामने  कोई

 ote  {s  हैं
 हमारे  यहां  के

 एक
 इंजीनियर  श्रमरीका  में

 इसके
 बारे  में  कुछ  ट्रेनिंग  पा

 चुके हं

 पने
 हदी

 हमलों  यह  पुरी  राजशाही हो  गई  कि  हमको  बाक़ी  इक्विपमेंट  मिल  सकेगा  तो

 he
 el

 यर  को
 बाहर  भेज  कर  उसके  बारे  जो  कुछ  भी  करना  है  उसको  करने  के  लिए a

 इंतज़ाम  करेंगे  ।

 _..  श्री  याज्ञिक
 :  एक

 रिसीविंग  सेट
 की

 कया  झ्र नुमा नित  लागत  है
 ।

 मुझे  विश्वास  हैं  कि  सर

 कि  सेट से  हमें  लाभ  उठाने  क  लिये  पर्याप्त  संख्या  में  रिसीविंग  सेटों  की  आवश्यकता  होगी

 केसकर  :  जहां  तक  रिसीविंग  सेटों  का  सम्बन्ध  जो  यूनिट  यहां  पर  स्थापित  किया

 जा  हा  है  वह  शैक्षणिक  ate  सांस्कृतिक  प्रयोजनों  के  लिये है  ae  सामान्य  टेलीविज़न  चन्द्र  नहीं

 होगा  ।
 हमारा  विचार  यूनेस्को  के  सहयोग  से  एक  प्रकार  का  शैक्षणिक  प्रयोग  करना  है  जिससे  हम

 तथा  कालिज  में  सांस्कृतिक  चलाने  में  समर्थ  होंगे  प्रौढ़  हमें  ara  है  नि

 अन्य  faz  स्थापित  करने  में  हमारा  पथ-प्रदर्शन  करेगा  |
 =

 प्रयोग

 paar  महोदय  :  उन्होंने  केवल  रिसीविंग  सेटों  के  बारे  में  पूछा  था

 डा०  कसकर  :  ये  सेट  हमें  प्राप्त  करने  होंगे
 ।

 मेरे  कहने  तात्पर्य  यह  है  कि  यह  aaa

 ज»  व

 PET  महोदय
 :

 aa  एक  ही  सेट  तो  माननीय सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं
 कि

 इसकी
 लागत

 क्या  होगी
 ?.

 सब द  अंग्रेजी  में
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 डा०  कसकर
 :  en  इनको  बाहर  से  प्राप्त  करेंगे  ।  हम  उनका  यहां  निर्माण  नहीं  कर

 ez ।

 श्री  तंगामणि  :  इस  प्रस्ताव  की  क्रियान्विति  विदेशी 1  न  मुद्रा  के  अभाव जाशपाज्ण  में
 रोक

 दी  गई

 प्रेरणा  बाद में  कोई  नीति  सम्बन्धी  परिवर्तन हो  गया  है
 ?

 पिछले  सत्र  मं  इस  श्राश्यय का संकेत का  संकेत
 गा  9.0 गु  4b  थ

 wert  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य
 जानना  चाहते

 है  कि  जब  इसमें  aaa  दो  लाख

 रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  अ्रन्तर्मस्त है  तो  इसी  कारण  इसे  रोका  गया  है  भ्रमणा  नीति  में  कोई  परिवर्तन

 हो  गया था  ।

 डा०  केसकर  नीति  में  कोई  परिवहन  नहीं  ल्म  ह  |

 द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  के  लिये  इंजीनियरिंग  कर्मचारी  वग

 1*१९६८  श्री  रामेश्वर  टाटिया  क्या  योजना  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  सरकारी  अनार  गैर  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  उद्योगों  व  विकास

 लिये  इंजीनियरिंग  ग्रे जूए टों  ate  डिप्लोमाधारियों  की  आवश्यक  संख्या  के  बारे  में  कोई  समूचित

 सवाल  किया  जा  रहा  है

 हा ं। कौर  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा-सचिव  ल०
 ता०

 योजना  भ्रायोग  द्वारा  नियत  समिति--इंजीनिर्यारिंग  कर्मचारी  समिति  ने  १९५६  में  इनकी  श्राव्य

 सख्या  का  निर्धारण  किया  था  और  योजना  अयाग  के  नियोजन  विभाग  एवं  सम्बन्धित  अन्य

 विभिन्न  मंत्रालयों  ने  इस  दिशा  में  कुछ  aire  were  किया  है  ।

 रामेश्वर  टाटिया
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  में  झनक  इंजीनियरिंग  ग्रे जूए टों  शर

 डिप्लोमा धारियों  को  aa
 भी

 रोजगार  मिलने  में  कठिनाई  होती  है
 ?

 यदि
 तो

 उन्हें
 काम

 देने
 के

 लिये  क्या  विशेष  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 लठ  ना०  यह  सच  नहीं  है  कि  इंजीनियर  बेरोज़गार  हैं  ।  यदि  माननीय  सदस्य

 को
 धारणा

 का
 आधार  काम  दिलाऊ  दफ्तरों

 के
 मौजूदा  रजिस्टर  हैं  तो  में  निवेदन  कर  दूं  कि  वे

 आंकड़े  कुछ  भ्रामक  हैं
 ।

 ये  इंजीनियर  बेरोज़गार  नहीं  हूँ  किन्तु  यह  श्रन्तर्कालीन  अवस्था  है

 जो  सदैव
 नहीं  रहेगी

 ।
 ये  इंजीनियर  अच्छी  नौकरियां  चाहते  हैं  ग्रोवर  वे  अपना  नाम  कामदिलाऊ

 दफ्तरों
 के

 मौजूदा  रजिस्टरो ंमें  लिखवा  देते हें  ।  सच  तो  यह  है  कि  कोई  इंजीनियर  बेरोजगार

 नहीं है  ।

 उपमंत्री  दया०  नं  ०
 में  यहां  यह  दौर  बता  दूं  कि  कई  अवस्थाओं  में

 कवल  ग्रेजुएट  होना  ही  पर्याप्त  नहीं  है  ।  एक  व्यक्ति ग्रेजुएट  इंजीनियर  होने  पर  भी  अ्रनुभवहीन

 हो  सकता है  ।  कभी-कभी  कई  महीनों  कौर  पूरे  वर्ष  तक  प्रतीक्षा  करना  पड़ता  है  ।

 pat  रामेश्वर  टोंटियाँ
 :

 कया  भारत  सरकार  ने  कुछ  विद्याथियों  को  इंजीनियरिंग  डिप्लोमा

 के  लिये  विदेश  भेजा  था  तथा  कया  उनसे  यह  वचन  लिया  गया  है
 कि

 वे  भारत  कर  यहां  सेवा
 eal  सुना  है  कि  कुछ  वहीं  रह  कर  विदेशों  में

 इंजीनियरिंग  nat  में  नौकरी
 कर

 लेते  हैं
 ?

 वि  निगमित

 मलमल झ  ग्रेजी  में
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 लठ  नाठ  मिश्र  :  कुछ  विद्यार्थी  सरकारी  छात्रवृत्ति  से  भेजे  जाते  हें  तौर  मेरा  विचार

 है  कि  वे  इस  प्रकार  वचन  बद्ध  होते  हूं  कि  भारत  areas  निर्धारित  वर्षों  तक  भारत  सरकार की

 नौकरी  में  रहेंगे  ।  यदि  कोई  विशेष  मामला  हो  तो  मुझे  बताइये  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  हमें  मालूम  है  कि  सरकार  इंजीनियरों  की  शिक्षा  के  लिये  योजना

 बना  रही  है  किन्तु  कया  इंजीनियरों  की  उपयोग  करने  के  लिये  उनके
 पास

 कोई  योजना

 अथवा  व्यवस्था  है
 ?  यदि  ऐसा  कोई  साधन  है  तो  वह  क्या  है  कौर  किस  प्रकार  उसे

 व्यवस्थित

 किया  जाता  है
 ?

 ल०  ato  मिश्र  :  कई  मंत्रालयों  को  इंजीनियर  चाहियें  श्र  उन्हें  नियोजित  करने

 के  लिये  उनके  got  संगठन  हैं  ।  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  हमें  इंजी  नियमों
 की  बहु

 अधिक  शझ्रावस्यकता  है  अर  तीसरी  ale  चौथी  योजनाओं  में  भी  इनकी  अ्रावश्यकता  रहेगी

 योजना  द्रव्यों  द्वारा  स्थापित  विभाग  sai  लिये  उत्तरदायी  है  कौर  वे  इस  विजय  का  अध्ययन

 कर  रहे

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :  मेरा  ़डत  यह  है  कि  उनकी  सेवाओं  al ना मे  योग  करने के  लिये

 कोई  योजना  है  अ्रथवा  उक्त  माध्यम  है  ?

 महोदय  :
 माननीय  सभा-सचिव  नें  बताया  है  कि  उन्हें  सेवा  नियोजित  करने

 लिये  प्रत्येक  मंत्रालय के  पास  संगठन  है  ।

 श्री  इया
 ०

 न०  मिश्र
 :

 में  यह  निवेदन  कर  दूं  कि  विभिन्न  मंत्रालयों ५  कार्य  में  समन्वय

 करने  कौर  उनकी  श्रावश्यकताओओं  पर  विचार  करने  के  लियें  गह-कार्य  मंत्रालय  में  एक  समिति

 इन  सब  पर  एकबद्ध  रूप  में  विचार  वहीं  किया  जाता  है  ।

 शि  तिरुमल  राव
 :

 क्या  सरकार  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  में  पंजीकृत  व्यक्तियों  की  कुल

 संख्या  सेवानियोजित  इंजीनीयर  एवं  रोजगार  प्राप्त  करने  के  उम्मीदवारों  की  संख्या  बतायेगी  ?

 श्री ल०  ato  मिश्र  :  निश्चित  संख्या  बताना  कठिन  है  |

 तिरुमल  कैथ राव  एक  निश्चित wafer  तक  तो  सरकार  के  पास  जानकारी होगी

 ल०  नाठ  fat  इसे  बताना  कठिन  है  ।  किन्तु  कुछ  समय  पहले  मेंने  इनकी  संख्या

 देखी  है
 ।  शायद पांच  सौ  sas  लगभग  सीनियर  बेरोजगार  थे  ।  किन्तु ये  यथा थें  रूप  में

 बेरोजगार  नहीं  हैं  यह  है  ।

 श्रीमती  रेणुका  राय  :  सरकार  को  मालूम  है  कि  अनेक  उच्च  शिक्षा  प्राप्त  इंजीनियरों

 ने  भारत  के  बाहर  नौकरियां  कर  ली  हें  क्योंकि  उन्हें  यहां  समकक्षी  नौकरियां  नहीं  मिल  रही  हू

 कौर  यदि  हो  क्या  सरकार  ने  इनकी  संख्या  मालम  करने  का  प्रयत्न  किया  है  ale  र्स  नौकरी

 देने  की  चेष्टा की  है  ?

 per  महोदय  :  इस  प्रश्न  का  कल  ही  उत्तर  दिया  गया  है  |

 pratt  मंत्री  तथा  वे  दैनिक-कायम  मंत्री
 जवाहरलाल

 मेंने  कल  कहा  था  कि

 इंजीनियर  डाक्टर  शर  इसी  प्रकार  के  अन्य
 व्यक्तियों

 की  जनशक्ति  का  निश्चित  सर्वेक्षण  किया

 मूल  अंग्रेजी  में
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 गया  है  इसकी  प्रतियां  पुस्तकालय  में  हैं  बौर  माननीया  महिला  सदस्या  को  सम्पूर्ण  इच्छित  जानकारी

 उसमें  मिल  जायेगी  ।

 att  तिम्मय्या  :  भारतीय  प्रशासन  सेवा  झर  भारतीय  पुलिस  सेवा  की  भांति  अखिल  भारत

 इंजीनियरिंग  सेवा  का  निर्माण  कब  किया  जायेगा  ?

 महोदय :  माननीय  सदस्य  का  पन्न  वर्तमान  विषय  से  सम्बन्धित  नहीं  है
 ।

 यदि  प्रधान  मंत्री  उत्तर  देना  चाहें  तो  दे  सकते  हैं  ।

 pat  जवाहरलाल नेहरू  :  केन्द्रीय  सरकार  तो  इस  प्रकार  की  योजना  का  समर्थन  करती

 है  किन्तु  राज्य  सरकारों  ने  इस  प्रस्ताव  क  प्रति  कोई  उत्साह  प्रदर्शित  नहीं  किया  |

 अखिल  भारतीय  मध्यम  वर्गीय  परिवार  बजट  सर्वेक्षण

 दो०  च०  :
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 ait  जगहों  अवस्थी
 :

 कया  प्रधान  मंत्री  १४  sey  के  तारांकित  भरत  संख्या  १३६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  afar  भारतीय  मध्यमवर्गीय  परिवार  बजट  सर्वेक्षण  के  बारे  में  अभी

 तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 कार्य  मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत
 :

 प्रस्तावित  मध्यमवर्गीय
 परिवार  निर्वाह  सर्वेक्षण  से  सम्बन्धित  प्राथमिक  क्षेत्र-कायम  १९५८  में  प्रारम्भ हिस्सा  था  |

 यह  काय  श्रमजीवी  वर्ग  सर्वेक्षण  के  सिलसिले  में  ही  था  ।  चुने  हुए  ४४  केन्द्रों में  से  १४  केन्द्रों में

 परिसीमन  ate  खण्डों  की  सूची  तैयार  करने  का  पूरा हो  गया  है
 ।

 कई  स्थानों में  कार्यक्रम  का

 परीक्षण  किया  गया  है  att  क्षेत्र  यूनिट  से  प्राप्त  टिप्पण  का  अ्रध्ययਂ  किया  जा  रहा  है  ।  नमूने

 की  साइज  कौर  कर्मचारियों  की  झ्रावश्यकताओं  का  परीक्षण  किया जा  रहा  है

 यथासंभव  शीघ्र  ही  इन्हें  अन्तिम  रूप  दे  दिया  जायेगा  |  मुख्य  सर्वेक्षण  ReYc  के  मध्य  में  आरम्भ

 होने  की  की  जा  सकती  है  ।

 tat  do  चं०  शर्मा  :  सभा-सचिव  ने  बताया  कि  श्रमजीवी  सवाल  के  यह  सर्वेक्षण

 किया  गया  है
 ।  इन  दोनों  सर्वेक्षणों  में  क्या  सम्बन्ध  श्र  उस  सर्वेक्षण  के  कारण  पर  इसमें  विलम्ब

 क्यों हुआ  है  ?

 श्र  जवाहरलाल नेहरू
 :  मान  लीजिये  दिल्ली  भ्रामरी  शहरों की  जनगणना  कराई

 जाती है  ।  माननीय  सदस्य  पूछ  सकते  1.0  are  दल्ली  की  जनगणना  में  परस्पर  क्या

 सम्बन्ध है  ?  में  कुछ  नहीं  समझ  रहा  हूं  ।  निस्संदेह ही  दोनों  में  सम्बन्ध  है  ।  दोनों  जनगणनाएं  हैं  ।

 दोनों  का  सम्बन्ध  मनुष्यों  से  है  ।  हमें  भारत  के  विभिन्न  ore  वर्गों  के  सम्बन्ध  में  तथ्यों  की

 कता  थी
 ।

 दम  ने  कुछ  समूहों  का  अध्ययन  किया  है
 ।

 इन्हें  श्रमजीवी  समूह  कहा  जा  सकता  है  ।

 यह  जटिल  wer  हैं  किन्तु  इसका
 अध्ययन

 करने  वाले  व्यतीत
 विशषज्ञ  ह  ate  मुझ  विश्वास है

 कि  वे  आवश्यक  जानकारी  तैयार  कर  लेंगे
 ।

 किसी  भी  प्रकार  की  योजना  के  लिय  हमारे  पास

 मूल  प्र ग्र जी  में
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 आंकड़े  कौर  निश्चित  सांख्यकी  होना  चाहिये  ।  इनके  अभाव  में  योजना  केवल  हवाई  कल्पना

 रह  जायगी  |  आजकल  हम  सही  अ्राकड़  एकत्र  कर  रहे हे  उनसे  इस  समस्या  पर  विचार  करन  में

 सहायता  मिलेगी

 fat  च०  द०  पांडे  :  क्या  सरकार  के  पास  मध्यवर्ग  परिवार  के  बारे  में  कोई  निश्चित

 परिभाषा  अथवा  जानकारी  है  ?

 jah  जवाहरलाल  नेहरू  :  इसे  करने  के  लिये  जो  कार्यकारी  दल  नियत  किया  गया  है  वह

 निश्चित  ate  सही  परिभाषा  कर  रहा  है  ।  जबਂ  तक  वे  इस  काम  को  नहीं  कर  लेते  व  भाग  नहीं

 बढ़  सकते  हे  |  इन  वस्तुद्नों  की  परिभाषा  करने  के  लियें  उनकी  छः  बैठकें  हो  चुकी  हे  उनकी  सातवीं

 बठक  कदाचित् राज  हो  रही  है--उनकी बैठक  कल  होने  वाली  थी  या  ara  होगी  ।  प्रौढ़  इन

 वर्गों  की  स्पष्ट  परिभाषा  करने  के परचात्  अगले  महीने  कार्यवाही  करेंगे  |

 श्री
 भक्त  दर्शन

 :  यह
 जो

 सर्वेक्षण
 किया

 जा
 रहा  है  इसके

 कब
 तक  पूरा

 हो
 जाने  की आशा

 की  जा  सकती है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :  यह  पहली  जून  को  जाब्ते से  शुरू  यानी  उस  वक्त  तक  जो

 इसके  पहले  की  कार्यवाही  है  वह  खत्म  कौर  समझा  जाता  है  कि  बारह  महीने  में  यह

 खत्म  होगा  ।

 श्री  est  क्या  इस  सर्वेक्षण  के  लिये  नगरीय  at  ग्राम्य  क्षत्रों  के  लिये  प्रा मदनी  के

 विभिन्न  मापदंड  निर्धारित  किये  गये  हैँ  या  एक  ही  मापदण्ड  के  धज ग्रन्तगत  दोनों  सम्मिलित  हैं  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  मेरा  विचार  है  कि  यह  सर्वेक्षण  नगरों  और  गांवों  में  किया

 जायगा--फिर  समग्र  देश  में  किया  जायगा  |

 श्री  प्रभात  कार
 :

 जब  अखिल  भारतीय  मध्य  अय  वर्ग  परिवार  बजट  सर्वेक्षण  नगरों

 तक  ही  सोमित  है  तो  इससे  वास्तविक  wing  मालूम  नहीं  होंगे  क्योंकि  ग्राम्य  क्षेत्रों  के  मध्य  राय

 aq  इस  में  सम्मिलित  नहीं  हँ  ?

 pat  जवाहरलाल  नेहरू  :  निस्संदेह  ही  इसमें  सम्बन्धित
 व्यक्तियों  के  बारे  में  निश्चित

 राव  रहेंगे  ।

 श्री  प्रभात  कार  किन्तु  यह  तो  मध्य  अय  वर्ग  से  सम्बन्धित  अखिल  भारतीय  सर्वेक्षण

 है  ।

 नगरों  कौर  शहरों  को  कोष्ठक  में श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  यदि  अप  चाहें  तो

 रख  सकते ह

 महोदय
 :  माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  कि  कया  ग्राम्य  क्षत्रों  में  भी  मध्य  श्राम

 aq  सर्वक्षण  किया  जायगा  |

 गयी  जवाहरलाल  नेहरू  :  इसके  लिये  क्षेत्र  की  परिभाषा  करना  होगा  ।  कोई भी  व्यक्ति

 ४०  करोड़  व्यक्तियों  का  एक  बारगी  सर्वक्षण  नहीं  कर  सकता  है  |  हम  समा  हवार  उनका  अध्ययन

 करेंगे  ।
 िए एए ए ए

 अंग्रेजी  में
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 fot  तंगामणि  :
 मध्य  वर्ग  ara  परिवार  बजट  सर्वेक्षण  पैतालीस में  से  पन्द्रह  केन्द्रों  में  कब

 किया  गया  था  कौर  मध्य  वर्गीय  कर्मचारियों  के  विभिन्न
 संगठनों

 से  कार्यकारी समूह  द्वारा  सुझाव

 अ्रामंत्रित किय  गये  थे  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :
 सम्भव  है  कुछ  सुझाव  आमंत्रित  किये  गये  हों  ।  में  नहीं  जानता

 कि  इस  विषय  पर  उन्होंने  किन  किन  से  सम्पर्क  स्थापित  किया  था  ?

 अणु  शाक्ति  संयंत्र

 LL

 श्री  दी०  चं०  दार्मा

 १६७०.  4  at
 स०  स०  बनीं

 @ |_ st  घोषाल
 :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अणुशक्ति  संयंत्र  के  अधिष्ठापन  स्थान
 का

 अन्तिम  चुनाव
 कर

 लिया  गया

 भर
 यदि  तो  चुने  गये  स्थान  का  क्या  नाम

 संयंत्र  की  लागत  कितनी  है  ?

 ह बिधि. बेदेशिक कार्य मंत्री गि कार्य  eas  सभा-सचिव  सादत
 चली

 :  से  यह  प्रश्न

 अभी  विचाराधीन  है  ।

 श्री  जोखिम  :
 क्या  इस  स्थान  का  चुनाव  करने  में  हम  ने  बम्बई  पर  विचार  किया  है

 जहां  उद्योगों  की  भारी  भीड़  है  शर  दक्षिण  भारत  पर  ध्यान  दिया  है  जहां  बहुमूल्य  धातुएं  उपलब्ध

 हे  श्र  क्या  उन
 सबਂ  स्थानों  को  दृष्टिगत  किया  है  जहां  अणुशक्ति  आयोग  की  यूनिट  स्थापित  की

 जा  सकती है  ?

 परिधान  मंत्री  तथा|वेदेदिक-का्ये मंत्री  जवाहरलाल
 :

 यह  प्रभी  विचाराधीन

 है  ait  इसमे  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  उन  सब  बातों  पर  विचार  किया  जायेगा  जो  माननीय  सदस्य  के

 मस्तिष्क  मे  है  ।

 pat  दासप्पा  :  क्या  इस  संयंत्र  को  उस  स्थान  पर  स्थापित  नहीं  किया  जायेगा  जहां  हमें

 जल विद्युत् शौर  तापविद्युत् सरलता से उपलब्ध नहीं हो सरलता  से  उपलब्ध  नहीं  हो  सकता है  ?

 जवाहरलाल  नेहरू
 :  शक्ति  उत्पादन  के  लिये  यह  हमारा  प्रथम  अणु  संयंत्र  होगा  ।

 हम  कह  सकते ह  कि  यह  प्रयोगात्मक  संयंत्र  है  सनौर  हम  इसे  वहीं  स्थापित  करेंगे
 जहां  भ्रनुकून

 स्थितियां  हों  ।  किन्तु  साधारणतया  हम  संयंत्र  वहीं  स्थापित  करते  हे  जहां  विद्युत्  शक्ति  के-अन्य

 स्त्रोत  उपलब्ध  न  हों  ।

 श्री  प०  नायर  :
 क्या  अस्थायी रूप  से  यह  मालूम

 किया  गया है  कि  अणुशक्ति  उत्पादन
 भ्र  जल विद्युत्  शक्ति  तथा  अन्य  प्रकार  से  उत्पन्न  विद्युत्  शाक्ति  की  दरों की  तुलनात्मक  स्थिति

 बया  है  यदि  तो  जलविद्युत  शक्ति
 की  तुलना में  इसकी  कया अवस्था है  ?

 pat  जवाहरलाल नेहरू  :  उस  दिन
 डा०  भाभा ने  लोक  सभा  के  सदस्यों के  सामने  aw

 विषय  पर  भाषण  दिया  था  जिसमें  दरों  शादी  की  विस्तृत  चर्चा  की  गई  थी
 ह  उन्होंने  कहा

 थाकि
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 जिन  स्थानों  में  कोयला  मिलता  है  झथवा  जलविद्युत्  शक्ति  आसानी  से  उपलब्ध  है  उन्हें  छोड़

 झणुदाक्ति  की  दरें  अभी  भी  wae ही  हैं  ।  दूरस्थ  क्षेत्रों  में  यह  ठीक  रहेगी
 ।  किन्तु

 इन  सब  के  सिवाय  रोजमर्रा  सुधार  हो  रहे  हूं  जिनके  परिणामस्वरूप  अणुशक्ति  का  उत्पादन  सस्ता

 हो  जायेगा  ।  नवीनतम  प्रगति  इसकी  are  द्योतक  है  कि  सस्ती  दर  की  संभावना  है  ।  किन्तु

 यदि  यह  सब  बातें  अलग  रख  दी  जायें  तब  भी  यह  आवश्यक  है  कि  हम  विज्ञान  की  इस  विकसित

 अवस्था  से  सम्बद्ध  रहें  इसका  यथार्थ  व्यावहारिक  प्रयोग  प्रचलित  परिस्थितियों  पर

 निर्भर है  ।

 पथी  प्र०  के०  देव
 :  wife  उत्पादक

 सेट  की  कीमत  कौर  इसमें
 कितना

 poet  महोदय
 :

 कभी  प्रभी  उन्होंने  उत्तर  दिया  है  कि  यह  प्रयोगात्मक  है
 ।

 fat प्र०  कें०  देव  :  यदि  यह  खर्चीला  है  तो  कितना
 ?

 fot  जवाहरलाल  हमारे  हिसाब  से  प्रकट  है  कि  यदि  अ्रणुशक्ति  संयंत्र  उस  स्थान

 में  लगाये  जायें  जहां  कोयला  समीप  नहीं  है  तो  उसकी  लागत  कम  होगी  किन्तु  जल  च्च्  शक्ति  के

 समीप  वाले  क्षेत्र  में  ऐसा  नहीं  होगा  ।  मान  लीजिये  हम  राजस्थान में  इसे  अधिष्ठापित करें  किसी  ऐसे

 स्थान  में  जो  कोयले  से  बहुत  दूर  है--तो  वह
 अधिक

 अनूकूल  होगा  ।  यह  संयंत्र  की  स्थापना

 पर  निभर है  ।

 sat  जोखिम  आल्वा
 :

 अणु  शक्ति  के  बारे  में  हमें  यह  कहते  हुए  प्रसन्नता  होती  है  कि

 इस  faa  में  हमें  ब्रिटेन  ae  रूस  से  सहायता  एवं  सहयोग  प्राप्त  हो  रहे  हैं
 ।  क्या

 हम  इन  देशों  के  अनुभव  से  लाभ  उठा  रहे  हैं  उनसे  हम  ने  यह  मांग  की  है  कि  वे  संयंत्र  की

 स्थापना  में  हमारी  सहायता  करें  ?

 fait  जवाहरलाल  नेहरू
 :  जी  हमें  सहायता  मिली  है  ।  विदेशों  में  aaa

 =

 भारतीय  युवक  वैज्ञानिक  शिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।  शर  सौभाग्यवश  हमारे  यहां  इतने  योग्य

 ब्यक्ति  मौजूद  हैं  जो  स्वयं  इस  कार्य  को  करने  की  क्षमता  रखते  हैं  ।

 yan  सिंहासन सिह  :  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  था  कि  राजस्थान  में  इसका  भ्रधिष्ठाषन

 मितव्ययी  सिद्ध  होगा  ?  फिर  इसे  राजस्थान में  ही  कयों  नहीं  अधिष्ठापित कर  दिया  जाता  है  ?

 झिझक  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  का  विचार  है  कि  इस  विषय  में  भ्रान्ति  निर्णय  कर

 निया है  ?

 पंथी  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 जी  मेंने  तो  केवल  यह  कहा  था  कि  इसका  अधिष्ठापन

 स्थान  निर्धारित  करने  के  पूर्व  अनेक  विषयों  पर  विचार  करना  पड़ता  है  ।  मुख्य  बात  यह  है  कि

 यह  किसी  भी  प्रकार  के  सस्ती  विद्युत  शाक्ति  से  दूर  हो--भले  ही  यह  जलविद्युत  हो  या  तापीय  विद्युत

 हो ।  मुझे  ऐसा  प्रतीत  gar  कि  राजस्थान  इस  प्रकार  की  चीज़ों  से  दूर  है  ।  इस  दृष्टि से  राजस्थान

 का  देगी
 स्तान  उपयुक्त  है  ।  बातों  पर  भी  विचार  करना  है  ।

 क  waist  में



 थ

 २  gous  थ
 सौखिक

 saz  ६०१६७

 के  लिये  कल्याण
 ३

 1१९७१. '  श्री  दो०  चं०
 दर्स  क्या  श्रम  शोर  े क दि दे Saar  सलना war

 बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः  थ

 द

 ना

 cet  प्रशासन  ने  श्रमिकों के  कल्याण  के  लिये  अनेक  केन्द्र
 स्थापित रि

 ea  ी  Se |  वि  रतना

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  ये  केन्द्र  उन  क्षेत्रों  में  स्थापित  किये  गये  हैं  जहां  श्रमिक  नहीं

 पहुंच  सकते  हें  जिनके  लिये  ही  इनकी  स्थापना  की  गई

 यदि  तो  इन  केन्द्रों  को  श्रमिकों  के  लिये  उपयोगी  बनाने  की  ai
 करने के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 कौर  रोजगार तथा  योजना  मंत्री के  सभा-सचिव  ato  मिथ )

 हां  ।.

 आठ  ।  PEUG-XO F में  Uaiege

 जती
 सह

 हुए  |

 \  ग

 मिक्स  परदा  दरी  मिक  ह
 स्थापित हैं  ।

 at  में
 एक  मील  की  दुरी  के

 घ  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता

 पत्नी दी०  चं०  शर्मा  :  कया  wo  में  ate  केन्द्र  स्थापित करने  की  योजना  है
 कौर

 बह  योजना क्या  है  ?

 ी  ल०  ato  fry
 कार्यक्रम  के  प्रसारण  का  कोई  नहीं  है  ।.

 fait दी०  चे  फार्मा  :  इन  केन्द्रों में  किस  कार्यक्रम  का  अनुकरण  किया  जाता  क्या

 तर  ही  र  काका

 प

 ही  जश  बलवा

 जत

 हैत  मे

 फा  ग्रहण  है  ?

 {ait  ल०  ना०  सिश :  समरूप  कार्यक्रम  है  ।  ये  केवल  मनोरंजन केन्द्र  I  वही

 श्री  त्यागी  :  इन  कल्याण  केन्दों  में  किस  प्रकार  की  कार्यवाहियां  होती  हैं

 ा +ait Ho Ato fT : ल०  Ato  मिश्र  :  उन  केन्द्रों में  कल्याण  कार्यवाहियां नहीं  होती  हैं  ।  ये

 केन्द्र  ये  समीपवर्ती  श्रमिकों  के  शारीरिक भ्रभ्यास  are  के  केन्द्र

 दर के  लिये  यहां  कक्षाएं  चालू  करने  का  विचार  है  |

 श्री
 भक्त  दर्शन

 :
 दिल्ली  में  हजारों  मजदूर  ऐसे  जिन  को  दिन  बल्कि  ग्राहक  रात  तक

 रक  म  पर  लगे  रहना  पड़ता  जैसे  कि  घरों  में  या  कैन्टीन ों  होटलों  में  काम  करने  वाले  मज़दूर
 | :

 क्या  उन  की  रिक्रिएशन  के  लिए  कोई  खास  व्यवस्था  की  गई  है  या  की  जा  रही  है  ?

 क्

 ल० ्  ना०  मिशन
 :  द  त

 रद

 गर

 सत  जातर
 पर  सेन्टर

 ह  ननहर

 wT E  VCE  vero!  ee

 मल  अंग्रेजी  में
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 संभाव्य  सिचाई  संसाधनों का  उपयोग

 1१९७२. श्री  संगीता  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  राज्य  में  संभाव्य  सिचाई  संसाधनों  के  पूर्ण  उपयोग  के

 पर  चर्चा  करने  के  लिये  प्रयोग  के  एक  कार्यक्रम  परामशंदाता  उड़ीसा  गये

 यदि  तो  जिन  स्थानों  में  सिचाई  सम्बन्धी  सुविधाएं  नहीं  हैं  क्या  उनके  लिये  कोई

 विद्वेष  सिफ़ारिशों  की  गई  हैं  ?

 कौर  रोजार  तथा  योजना  मंत्री  के  सभा-सचिव  ल०  ato  :

 हां  ।  राज्य  के  वर्तमान  सिंचाई  संसाधनों  के  पुर्ण  उपयोग  करने  के  पर  राज्य  सरकार  से

 चर्चा  करने  के  लियें  एक  परामशंदाता  उड़ीसा  गये  थे  ।

 जिन  स्थानों  में  सिंचाई  सम्बन्धी  सुविधाएं  नहीं  हैं  उन  के  बारे  में  परामर्शदाता  ने

 कोई  सिफारिशें नहीं  कीं  ।

 श्री  संगण्णा  :  क्या  उन्होंने  किसी  प्रकार की  सामान्य  सिफारिशें की  हैं  तौर
 वे  सिफारिशें

 बया हूं  ?

 fait ल०
 ato  मिश्र  :  उन्होंने  सिंचाई  सुविधाएं  प्रयुक्त  न  करनें  के  सम्बन्ध  में  सिफारिशों

 की  जिनमें  प्रमुख  ये  हैं
 '

 (१)  अनेक  कुएं  प्रभा  भी  waa  रहने  के  कारण  उन्होंने  राज्य  सरकार से  कहा  है  कि

 नलकूपों का  निर्माण  स्थगित  कर  दिया

 (२)  उन्होंने  राज्य  सरकार  से  वे  स्थान  निश्चित  करने  के  लिये  कहा  है  जहां  बांध

 पानी  लिया

 (३)  नहर  में  पानी  का  स्तर  ऊंचा  कर  दिया  जाये  ताकि  नौवहन  के  लिये  अधिक  गहराई

 हो  जाये  श्र  सिंचाई  क्षमता  में  वृद्धि  हो  सके  ।

 संगीता
 :  उड़ीसा  में  जल  कितने  परिमाण  में  उपलब्ध  है

 ?
 उस  में  से  यथार्थ में  प्रयुक्त

 होने  वाली  कार्यक्षमता  कितने  प्रतिशत  है
 ?

 श्री न०  ना०  मिश्र  :  अभी  यह  बताना  कठिन  है  ।  किन्तु  योजना  झ्रायोग  ने  राज्य  सरकारों

 से  जल  तथा  थल  संसाधनों  की  जांच  करने  के  लिये  कहा  है  ।  उड़ीसा  सरकार  ने  कुछ  अधीक्षण  इंजीनियरों

 के  ails  ऐसी  एक  यूनिट  स्थापित  की  है
 ।

 योजना  आयोग  ने  उन  से  रिपोर्ट  मांगी  है
 ।

 हम  भी

 रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा कर  रहे  हैं  ।

 श्री  पाणिम्रहो
 :

 द्वितीय  योजना  के  प्रथम
 शर

 द्वितीय  वर्ष  में
 जल

 संसाधन  कौर  सिंचाई

 सुविधाएं  कितनी  कितनी  उपलब्ध  थीं
 ?

 कौर  राज्य  सरकार  ने  किस  सीसा  में  इसका  उपयोग  किया  है  ।

 उपमंत्री  इया
 ०

 नं
 ०

 :  १९५७-५८  तक  राज्य  में  कुल  क्षमता  ३४

 बाख  एकड़  थी  ।  १९५८-५६  में  ३.  €१  लाख  एकड़  होने  की  थी  ।  जहां  तक  इसके  उपयोग

 का  सम्बन्ध  है  हमारे  पास  निश्चित  स  नहीं  हूं  ।  हम  ने  ये  मंगाये हैं  ।  हम  उनकी  प्रतीक्षा कर

 रहे  हैं
 ।

 $$$  नन  ed

 पिल  ञंत्रेजी  में
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 श्री  पाणिग्रहण  :  सिचाई  सम्बन्धी  सुविधाओं  को  प्रयुक्त  करने  में  बाधक  कठिनाइयां  समझने

 में  क्या  यह  समिति  सफल  हुई  है
 !

 श्री  ल०  ato  मिश्र  :  माननीय  सदस्यों को  यह  तथ्य  स्मरण  रखना  चाहिये कि
 योजना

 आयोग ने  योजना  आयोग  शर  राज्य  सरकार  के
 अधिकारियों

 की  एक  समिति  नियुक्त  की  है  जो

 विभिन्न  राज्यों  में  उपलब्ध  सिचाई  सम्बन्धी  सुविधाओं  को  प्रयुक्त  करन  की  समस्या  का  परीक्षण

 करेंगे  ।  हम  इस  समिति  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।

 दिल्ली  से  कार्यालयों  का  राजस्थान  भजा  जाना

 1* १९७३.  श्री  हरिश्चन्द्र माथुर  :
 क्या  श्रीवास  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  से  राजस्थान  भेजे  जाने  वाले  सरकारी  दफ्तरों
 के

 बारे  में  विस्तृत  ब्यौरा

 तय  कर  लिया  गया  कौर

 क्या  राजस्थान  सरकार  द्वारा  सुझाये  गये  स्थानों की  उपयुक्तता के  बारे  में  भारत

 सरकार  नैपुण्य  जांच  की

 श्रीवास ate  संभरण  उपमंत्री  (at  अनिल  कु०  यह  विषय

 प्रभी  सरकार  के  विचाराधीन  है
 ।

 जी  हां  ।  सभी  संगत  तथ्यों  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  करने  के  परचा  भारत  सरकार

 द्वारा  चने  गये  स्थानों  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालय  भेजे  जायेंगे  ।  इन  तथ्यों  में  अनेक  बातें

 शामिल  हैं  जैसे  किसी  स्थान  विशेष  में  कार्यालय  का  समुचित  कार्य-संचालन  जिस  की  प्रशासनिक

 कुशलता  में  कोई  बाधा
 म

 उस  स्थान  में  उपलब्ध  होना  कौर  वहां  जान
 की  सुलभता

 आदि ॥

 oh  हरिश्चन्द्र  माथुर
 :  क्या  सरकार  को  राजस्थान  में  उपलब्ध  aaa  के  बारे में  qa

 दिला  दिया  गया  है  और  यदि  तो  wa  क्या  प्रश्न  विचाराधीन  है  ?

 पत्नी  अनिल Fo  चन्दा
 :  दफ्तरों  के  लिये  जयपुर  में  ७४५००  वगंफुट  आप्रावास  का

 श्ाइवासन  गया  भर  नमक  आयोग  वहां  सें  ब्रा हर  जा  रहा  है  ।  हमें  राजस्थान

 सरकार ने  बतलाया  है  कि  श्रीवास  सरकारी  सम्पत्तियों  से  नहीं  परन्तु  राज्यों  के

 और  जोधपुर  बीकानेर  और  अलवर  के  जागीरदारों  के  महलों  से  प्राप्त  हो  सकता है  |

 उन  शहरों  में  उपलब्ध  निवासस्थान  बारे  में  हमें  wat  पुरा  यकीन  नहीं है  ।

 ya  हरिशचन्द्र  माथुर  :  क्या  सरकार  दिल्ली  से  ale  अधिक  कार्यालय  हटाने  के  बारे

 में  इच्छुक  है  और
 क्या  मंत्रिमंडल  समिति  जो  इस  प्रयोजन के  लिये  बनायी  गयी  wa  भी

 काय कर  रही  है  ?

 श्री  अनिल  कु०  चन्दा  हां
 ।  समिति  अभी

 भी  काम कर  रही  जसे  ही  हमें  किसी

 बाहरी  स्थान  पर  कार्यालय-स्थान  शर  निवास  स्थान  दोनों
 का

 विश्वास  दिलाया  यदि  यह

 सुविधाजनक  तो  सरकारी  कार्यालय  बाहर  चले  जायेंगे  ।

 शी  हरिश्चन्द्र माथुर  :
 मेरा  प्रदान  ्  ।  उन्होंने  कुछ  कार्यालयों  की  एक  सुची  दी है

 जिनको  बाहर  भेजा  जाना है  ।
 क्या  वह

 जो  स्थापित  की  गयी  सभा  पटल  पर  रखी

 मूल  अंगेजी  में
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 गयी  सूची  के  किसी  अन्य  कार्यालय  को  बाहर  भेजने  पर  विचार  कर  रही  है

 काम  कर  रही  समिति  का  क्या  क्षेत्र

 श्री  अनिल  Fo  चन्दा  :  में  कह  चुका  हूं  कि  समिति  तभी  भी  काम  जेसे  हो

 qa  feat  स्थान  पर  कार्यालय  भ्र  निवासस्थान  का  पता  लगता  समिति  की  बैठक

 होती  यह  समिति  सम्बन्धित  मंत्रालय  के  पराजय  से  यह  विचार  करती हैं  कि  क्या  किसी

 योग्यता  को  हानि  के  किसी  असुविधा  के  बिना  किसी  विशेष  कार्यालय  को  दिल्ली  क

 बाहर  भेजा  जा  सकता  है  ।

 fet  दामानी
 :  सर्वेक्षण  विभाग

 के  कार्यालय का  एक  भाग  माउन्ट  ८७  चला  गया  है
 |

 क्या  कोई  अन्य  कायलियों  को  भी  माउन्ट
 ध्  भेजा  जायेगा  ?

 pen  अनिल कु०  चन्दा
 :
 जहां तक  मुझे  पता  इस  समय  किसी  wea  कार्यालय  को

 माउन्ट  प्राप्त  भेजने  का  हमारा  विचार  नहीं

 श्री  पदम देव  :  sa  मंत्री  महोदय
 को  मालूम  ह  कि  शिमला  में  भारत  सरकार  के  श्राफिसिस

 रहते पंजाब  गवर्नमेंट  के  श्राफिसिस  रहते  थे  श्रौर वे  सब  शिफ्ट  हो  गये  शर  अरब  वहां

 बहुत  सारा  रिक्त  स्थान  पड़ा  हुमा  है  ग्र लोगों
 का

 जो  कारोबार  है  वह  भी  बरबाद  हो  रहा

 यदि  तो  क्या  शिमला  को  भी  कुछ  श्राफिसस  शिफ्ट  करने  का  विचार  किया  जा  रहा  है
 ?

 अ्रध्यक्ष  महोदय  राजस्थान  ?

 pos  माननीय  सदस्य
 :

 शिमला
 |

 महोदय :  हमें  कार्यालयों  को  राजस्थान  स्थानान्तरित  करने  के  अ्रतिरिक्त  किसी

 अन्य
 चीज  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं है

 |

 fat  सुधार
 :  उन  स्थानों

 का  कुल  क्या  मासिक  किराया  है  जो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 दिल्ली  से  कार्यालयों  को  स्थानान्तरित करने  के  लिये  रक्षित  किये गये  हैं  परन्तु  जिनमें  भी  तक

 कार्यालय  गये  नहीं  हैं  ?

 महोदय  :  राजस्थान  में  ?

 fat  सुधार
 :

 हां
 ।

 एक  साननीय  सदस्य  :  सब  जगह  |

 महोदय :  में सब  स्थानों  की  अनुमति  नहीं  दूंगा ।

 ya  सुधार
 :  कम से  कम  राजस्थान  के  झ्रांकड़े  तो  दिये  जायें

 श्री  अनिल  Fo  चन्दा
 :  केन्द्रीय  सरकार के

 पास  राजस्थान  में  कोई  स्थान  नहीं  है  ।

 अभी  हाल  ही  में  राजस्थान  सरकार ने  जयपुर  में  हमें  कुछ  स्थान  देने  का  प्रस्ताव  किया  है

 जिसका  हम  लाभ  उठा  रहे  हें  और  हम  चूरन  कार्यालयों  को  जुलाई  में  वहां  भेजेंगे  |

 श्री  हरिश्चद्र  माथुर  :  क्या में  एक  प्रश्न  पुछ  सकता हुं
 ?

 ee  हनना  महोदय  मं
 बहुत  vey

 की  अनुमति
 दे

 चुका  हूं

 मूल  अंग्रेजी  स
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 poy  हरिश्चन्द्र माथुर  :  में  राजस्थान  क  बारे में  पूछ  |  यह  इस  प्रशन  क  क्षेत्र
 कं

 अ्रन्तर्गत  है  ।

 |  अध्यक्ष  महोदय  जब  कभी  माननीय  सदस्य  कोई  प्रश्न  पूछते  तो  या  तो  मंत्री  महोदय

 इसको  समझने में  wand  रहते  हैँ  या  स्वयं  प्रत  ही  जटिल  होता है  |  हमेशा  यह  कहते  हुए

 अ्रनूपुरक  प्रीत  पूछा  जाता है  कि  माननीय  मंत्री ने
 यह  समझा  नहीं  है

 ।
 मत  प्रश्न  स्पष्ट

 रूपम  पूछा  जाना  चाहिये  |

 श्री  हरिशचन्द्र  माथुर  :  मुझे  गलतफहमी  के  लिये  खेद  हूं  परन्तु  में  आपको  विश्वास

 दिलाता हूं  कि  में  बहुत  ही  सीधा  सा  प्रश्न  पूछना  |

 कया  मंत्री  महोदय  नें  उस  सूची  की  जांच  की  हूँ  जो  मेने  उनको  जोधपुर  में  उपलब्ध

 mara  के  बारे  में  दो  थी ?  मेरे  विचार में  वह  समझ  गये  होंगे  ।

 श्री  क़तील  क ु०  चन्दा :  माननीय  मंत्री ने  मेरे  वरिष्ठ  साथी  श्री  कण  शव  रेड्डी  को

 उन  स्थानो ंकी  एक  सूची  भेजी  थी  जिन्हें  वे  उपलब्ध  समझते  हमारे  पदाधिकारियों  का  एक

 दल  सब  जगह  जाकर  मौक  पर  जांच  कर  रहा  है
 ।

 मद्रास  में  औद्योगिक  बस्तियां

 1 १९६७४  श्री  इलयापेरमाल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग ह क  मंत्री  यह  बताने  की  HAT

 करेंगे  कि

 मद्रास  राज्य  में  प्रौद्योगिक  बस्तियां  स्थापित क रने  में  जब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ;

 और

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  को  शारदान  कौर  ऋण  केरूप  में  कितना

 धन  दिया  गया है
 ?

 उद्योग  मंत्री  सन भाई  शाह )  श्र  सभा  पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है  परिशिष्ट  ८,  श्रनुवन्ध  संख्या  £२]

 श्री  इलयापेरमाल  :  बस्ती  में  कौन  कौन  मुख्य  उद्योग  चल  रहे  हें
 ?

 श्री  सुभाष  माह  :  लाइट  टेंशन  स्विच-बोर्ड  ,  कंटेंट-दर  प्रौद्योगिक

 कब्जों  ग्राही  लौहमाण्ड  का  निर्माण ।

 pat  इल याप रुमाल  :
 fest  बस्ती में  कितने  उद्योगों  ने  उत्पादन  शुरू  कर  दिया है  ?

 श्री  सुभाष  यह  विवरण में  बताया  जा  चूका  ५२  कारखानों में  ४६

 आआ  चुक हें
 ौर  ३८  इकाइयों  का  निर्माण-कार्य  चालू

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार  :  गिन्नी  में  औद्योगिक  बस्ती  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गयी है  ?

 भी
 मनु भाई  शाह

 :  यह  लगभग  सौ  प्रतिशत  ऋण  इस  विशेष  मामलें  में  यह  १६

 are
 रुपये  ९ ६

 जब  यह  पूरी
 हो  तो  यह  लगभग  ७०  लाख  रूपये  होगी  ।

 2 ए
 ्  ee

 1  मूल  अग्रज
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 श्री  इलयापेरमाल  :  &  तीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  कितनीਂ  कौर  प्रौद्योगिक  बस्तियां

 स्थापित  की  जायेंगी  कौर  वे  कहां  पर  स्थापित  की  जायेंगी
 |

 गजनी  सुभाष  शाह
 :  द्वितीय  योजना  के  अन्तर्गत  १५  करोड़  पये  की  लागत से

 लगभग

 १०३  बड़ी  alate  बस्तियां  श्र  ४५०  ग्रामीण  औद्योगिक  बस्तियां  स्थापित  की  जावेंगी

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  मद्रास  राज्य के  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  ।

 pat  मनु भाई  ay  हमने  आठ  की  मंजूरी  दी  ate  चार की
 शर

 झुलसती  जावेगी  ।

 श्री  तंगामणि  :  सभा  पटल  पर  रखें  गये  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  कुल  १२६

 कारखाने  स्थापित  किये  जायेंगे  ate  ५४  इकाइयां  पहले  ही  पुरी  की  जा  चुकी  हें  ।
 बाकी

 लगभग  od  इकाइयों  को  पुरा  करने के  लिये  क्या  सहायता  दी  जायेगी  कौर  विशेष  रूप  से

 मदुरा  क़ो  ऋण  कौर  अनुदान  के  रूप  में  क्या  सहायता  दी  जायेगीं  जिसके  लिये  वर्ष  RELV—

 ५८  में  कोई  विशेष  सहायता  नहीं  दी  गयी है  ?

 में
 pat  मनुभाई दाह  :  जहां  तक  शिरडी  का

 सम्बन्ध  समझता हुं  कि  पहला  प्रदान  गिन्नी

 बस्ती के  बारे में  था

 श्री  तंगामणि  :  गिन्नी  के  बारे में  नहीं  i

 purer  महोदय
 :  वह  केवल  मदुरा  के  चाहत ह  |

 पति  तंगामणि
 :  विवरण  से  पता  चलता  है

 महोदय  :
 माननीय  सदस्य  ने  मदुरा  की  ओर  निर्देश  किया है

 ।  दुबारा  फिर

 उसकी  व्याख्या  क्यों  की  जाये  ?  मदुरा  के  बारे ंमें  कोई  विद्वेष  ब्यौरा  ?  '

 श्री  मनुभाई दाह  :  यदि  माननीय  सदस्य  मदुरा के  बारे में  चाहते हैं  तो  छः  का  निर्माण

 कार्य  शुरू  हो  गया है
 शर  दी  जाने  वाली

 कुल  सहायता  लगभग  १५  लाख  रूपये  है
 |

 जरी  तंगामणि :  में  दूसरी  बात  जानना  चाहता  था  ।  बाकी के  लगभग  wy  यूनिटों  के

 निर्माण-कायम  के  लिये  कुल  कितनी  सहायता  दी  जावेगी  जिनके  लिये  PEYGH—U“G  में  निर्माण

 कार्य  प्रारम्भ  हो  चुका  है  ?

 शी  सुभाष frst  राज्य में  ७५  ?

 tat  तंगामणि :  केवल  गिन्नी  में  ही  परन्तु  मद्रास  राज्य  में  me  केन्द्रों  में  विभिन्न

 कारखाने  स्थापित  किये  वाले  विवरण  के  weet  १२६  कारखाने  स्थापित  किये

 जाने  ५४  यूनिट  पहले ही  पुरे  किये  जा  चुके  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  PEXE—YE

 केलिय ऋण  के  रूप  में  या  अनुदान  के  रूप  में  कितना  धन  अलग  रखा  जायेगा  क्योंकि  विवरण
 में केवल  PEXQ—XY  LEMONS  के  आंकड़े  दिये  गये

 श्री  मनुभाई  शाह  :  द्वितीय  योजना  काल  में  मद्रास  राज्य  में  श्रौद्योगिक  बस्तियों के  लिये

 werk  लाख  रुपयों  में
 से  EXSHHE H में

 लगभग  २०  लाख  रुपये
 खर्च  किये  जायेंगे

 |
 ae  a  ae  ee  ae

 pus  wast  में
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 नारियल  जटा  ate  नारियल  उत्पादों  का  उपयोग

 1१९७५.  श्री  कुमारन  :  व्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 तारियल  जटा  कौर  नारियल  जटा  उत्पादों  का  उपयोग  बढ़ाने  के  अ्रपने  कार्यक्रम  में

 नारियल  जटा  बरो  सरकार  द्वारा  अब  तक  क्या  प्रगति  की  गयी  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  सभा  पटल  पर  एक  विवरण रखा  जाता है  ।

 परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  €३]

 श्री  कुमारन  :  विवरण  में  यह  कहा  गर्या  है  कि  इस  मंत्रालय  द्वारा  भारत  सरकार  ने

 अन्य  स्रोतों  कौर  तमाम  राज्य  सरकारों  से  नारियल  जटा  के  फर्श  श्र  पट्टियों  आदि के

 प्रयोग के  बार  में  सिफारिश  की  गयी है  ।  यदि  मेरी  जानकारी  ठीक  तो  इस  मंत्रालय  ने  यह

 सिफारिश  कोई  दो  वर्ष  पहले  की  थी  ।  भारत  सरकार  कार्य  मंत्रालयों  शर  राज्य  सरकारों

 न  किस ge  तक  इस  सिफारिश  को  मंजूर  किया है  ?

 मनु भाई  शाह  :  सब  मंत्रालयों  कौर  राज्य  सरकारों  ने  नारियल  जटा

 उत्पादों  की  खरीद  पर  १5 €&.  रूप  से  विचार  करने  की  नीति  को  स्वीकार  कर  लिया

 दें  क्०  नायर  :  यह  सिफारिश दो  ्  पुरानी  परन्तु  दिल्ली  में
 mate  होटल

 अथवा  जनपथ  होटल  अथवा  कृषि  भवन  जैसी  बड़ी  इमारतों  में  कोई  भी  नारियल जटा  क

 wal  wife  दिखायी  नहीं  देते  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  आदेशों  के  परिणामस्वरूप

 केन्द्रीय  सरकार  ने  mar  ae  संभरण  मंत्रालय  द्वारा  या  किसी  अन्य  मंत्रालय

 द्वारा  कुल  कितने  मलय  के  नारियल  जटा  के  फ्  आदि  खरीदे  |

 श्री  मनुभाई  जहां  ऐसे  ब्यौरे  का  सम्बन्ध  मेरे  विचार  में  आ्रांकड़े  उपलब्ध

 नहीं  होंगे  परन्तु  मै  wars झर  संभरण  मंत्रालय  यह  पता  लगाने  का  प्रयत्न

 करूंगा कि  क्या  उन्होंने  पृथक  अभिलेख  रखे

 चाय  शल्क में  छट

 ११६७७.  श्री  जोनचन्द्रन  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ~
 क्या  सरकार  को  निर्यात  के  लिये  कम  मूल्य  वाली  चाय  पर  चाय  में

 वर्गीकृत  स्तर  पर  छूट  देने  के  लिये  श्रीलंका  सरकार  के  निर्णय  का  पता

 यदि  तो  विदेशी  माउंट  में  भारतीय  को  श्री  लंका  की  चाय  से  प्रतियोगिता

 करने के  योग्य  बनाने  के  लिये  सरकार  क्या  पग  उठा  रही

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  :  और  )
 श्री  लंका  सरकार

 ने
 एक  विज्ञप्ति  जारी  की  हैं  जिसमें  कम  मूल्य  वाली  चाय  के  उपादकों  को  शुल्क  में  छूट  देने

 की  योजना  लागू  की  विश्व  मिनट  में  भारतीय  चाय  की
 शक्ति  बनाये

 रखने  का  प्रशन  विचाराधीन  a

 शो  जीन चन्द्र नू
 :

 भारत  ने  अन्तर्राष्ट्रीय  चाय  ats  को  प्रचार  के  लिये  कितना  धम

 दिया है  ?  क्या इस  ate  ने  हमारे
 निति  व्यापार  में

 किसी
 प्रकार  हमारी  सहार a  ne  ie  es

 की

 f  मूल अंग्रजी में
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 सती दा  चन्द्र
 :  इस  समय  कोई  अंशदान  नहीं  हम  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  चाय  बोझ  के

 सदस्य  नहीं है  ।  हमने  सदस्य  बनना  बन्द  कर  दिया  मेरे  विचार  में  दो  वर्षों  से  हम

 सदस्य  नहीं  रहै  हैं  ।

 श्री  जीनचन्द्रन पिछले छ :  पिछले  छः  महीनों  में  किस  हद  तक  हमारे  निर्यात  व्यापार  में
 कमी

 हुयी है  !

 श्री  सतीश  इन  प्रश्नों के  बारे  में  ठीक  ग्रां कड़े  देने  के  लिये  च मभ भ्ञ  पूर्वे  सुचना  चाहिये
 :

 हमारे  निर्यात  में  कुछ  कमी  हुई  है  परन्तु  मैं  इस  सदन  में  पहले  भी  कई  बार  बता  चुका  R
 a

 fe  निर्यात  में  महीने  प्रति  महीने  ak  वर्ष  प्रति  वर्ष  उतार  चढ़ाव  होता  रहा  है  भ्र ौर  किसी

 एक  महीने  या  कुछ  महीनों  को  ध्यान  में  रखते  हम  शीरानी  कुल  निर्यात  का  पता  नहीं

 लगा  सकते  ।  किसी  af  समय  को  ध्यान  में  रख  कर  ही  हम  कोई  तथ्य  निकाल  सकते

 श्री  रामेदवर  टांटिया
 :  मार्च में  और  अप्रैल के  शुरू  में  वित्त  मंत्री  महोदय  कौर  वाणिज्य

 तथा  उद्योग
 मंत्री  महोदय  ने  सदन  को

 बतलाया  था  कि  वे  सामान्य  चाय  पर  निर्यात  शुल्क

 के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहे  क्योंकि  चाय  का  मौसम  श्री  गया  क्या  सरकार  अपनी

 नीति  को  दरिद्र  ही  घोषणा  करेगी ?

 सतीश  चन्द्र  :  विषय  सक्रिय  विचाराधीन  है  ate  हमें  ही
 किसी  निश्चय  1.0

 पहुंचने  की  ar है  ।

 श्रीधर ०  चं०  क्या  यह  सच  है  कि  सामान्य चाय  उत्पादकों  को  सहायता देने  क

 श्रीलंका  सरकार  कोलम्बो  की  नीलामी  में  डेढ़  रुपया  या  इससे  कम  दर  पर  बेची

 जाने  वाली  सब  चाय  पर  ६०  सेंट  प्रति  पौंड  तक  छट  दे  रही  है  शरर  परिणाम  स्वरूप  हुई  हानि

 को
 पूरा  करने के  लिये  उन्होंने  उच्च  मूल्य  वाली  चाय  पर  निर्यात  शुल्क

 ee
 से

 ७०
 सेंट  प्रति

 पौंड  तक  बढ़ा  दिया है  ?

 सतीश  चन्द्र  ag  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  केवल  उच्च  मूल्य  वाली  चाय  पर
 ७०

 सेंट  प्रति  पौंड  निर्यात  शुल्क  लगता
 तमाम

 चाय  पर  निर्यात  शुल्क  के  रूप  में  ७०  सेंट

 प्रति  पौंड  देना  पड़ता  परन्तु  सामान्य  चाय  पर  १  ५०  सेंट  कौर  उसकी  निम्नतर

 कीमत  के  बीच  के  aa  के  बराबर  छूट  मिलती  है  कौर  यह  छूट  अधिकतम
 ५०

 सेंट  हो

 सक्ती है

 ~
 श्रीमती  मजीदा  अहमद  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  चाय  पर

 अधिक

 नियति-शुल्क  लगाने  से  अन्य  देशों  के  साथ  प्रतियोगिता करने  में  कठिनाई हो  रही
 सरकार

 बेंज़ीन  निर्यात  पर  शुल्क  पर  क्यों  डटी  हुई  है
 ?

 शी  सती दा  चन्द्र  :  जैसा  कि  मैं  कह  चुका  विषय  विचाराधीन  fata  शुल्क

 area  के  लिये  sated  बात  नहीं  दह  सीलोन  में  भी  लिया  जाता  है
 ।

 श्री  रामनाथन  चेट्टियार :  इस
 बात  को  देखते

 हुए  कि  ब्रिटेन  में  चाय
 की  निकासी

 कम  हो  रही  है  और  इस  बात  को  भी  श्यान  में  रखते  हुए  कि  इन्डोनेशिया  श्रीलंका
 की  चाय

 के
 साथ  साथ  भारतीय  चायਂ  से  प्रतियोगिता कर  रहा

 निर्यात  द्वारा  अधिक  आय  करने

 ा  नााणाणाणाााएगल्णणव
 के  लिये  इस  उद्योग  को  सहायता  देने  के  लिये  सरकार  क्या  पग  उठायेगी

 !
 ny

 1  ar  अंग्रेजी में
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 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  जैसे  कि  मेरे  साथी  ने  wal  कहा

 है  सहायता  का  प्रश्न  वित्त  मंत्रालय  के  विचाराधीन है  ak  मुझे  mere  कि  शीघ्र  ही  इस

 सम्बन्ध  में  एक  घोषणा  की  जाएंगी  |

 में  सभा  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  ब्रिटेन  भ्र  wader  को  निर्यात  पर

 रहने  के  अतिरिक्त हमें  नई  मंडियों  को  भी  पकड़ना  हम  wea  देशों  को  भी  इसमें  लाना

 me उन  देशों  को  श्रपना  निर्यात  बढ़ाना  चाहते  उस  बात  को  ध्यान  में
 रखते  हुए

 चाय  विशेषज्ञों  शर  चाय  उत्पादकों के  एक  प्रतिनिधिमंडल को  पूर्व  जर्मनी पोलैण्ड

 इत्यादि  को  भेजने  का  बिचार  हम  चाहत ेहैं  कि  यह  प्रतिनिधिमंडल अगले  महीने  की

 समाप्ति से  पहले  इन  देशों  को  चला  जाये  मुझे  कि  जहां  तक  चाय  का

 सम्बन्ध  हे  हमार  लिये  aoa  निर्यात  बढ़ाना  सम्भव  हो  सकेगा

 rat प्र०
 च०  बरुआ

 :  क्या  यह  सच  है  कि
 ae  में  खराब  चाय  खाने

 को  निरुत्साहित

 करने  के  लिये
 श्रीलंका

 की  योजना में  यह  व्यवस्था  है  कि  ५०  सेंट  प्रति  पौड  से
 कम

 के

 लय  वाली  चाय  पर  कोई  Be  नहीं  दी  जाये
 ?

 Tait 3  raya  चन्द्र  :  हां  ।  इसमें  उन  चाय  के  लिये  जिनका  मूल्य  ६०  सेंट  प्रति

 पौंड  ह-नष्ट सेंट  नहीं--कोई  छट  देने  की  व्यवस्था  नहीं है

 श्रीमती  मजीदा  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  चाय  करार  की

 समाप्ति
 के  बाद  से  भारतीय  चाय  को  विदेशी  मार्केट  में  बहुत  प्रतियोगिता  का  सामना  करना

 पड़  क्या  भारत  में  चाय  उद्योग  के  दिये  कालीन  हितों  में  करार  के  नवीकरण  कराने

 कोई  प्रयत्न  किये  जा  रहे

 मंत्री
 :  यह  ठीक  नहीं  हैकि  करार की  समाप्ति  के  बाद  चाय  के

 निर्यात  में  कमी  हुई  वास्तव  में  कुछ  वर्षों  में  इसमें  पर्याप्त  वृद्धि  हुई  उस  के  भ्र ति रिक्त

 हम  सहकारिता  के  प्रयोजन  के  लिये  मुख्य  चाय  देशों  के  साथ  करार  करने का  प्रयत्न

 कर  रह  हूं  परन्तु  हमें  तक  सफलता  नहीं  मिली

 fat  त्यागी  :  क्या  भारत  में  चाय  बागानों  की  दशा  सुधारने  के  लिये  सरकार  द्वारा

 कोई  प्रयत्न  किये  जा  रहे हें
 ?

 pat  महोदय  :  यह  नरन  चाय  शुल्क  में  छुट  के  बारें  में

 के
 लिये  चाय  ate  के  साथ fat  कानूनगो  :  हम  इसके  प्राविधिक  पहलू  को

 देखने

 एक  विकास  विभाग  का  संगठन  कर  रहे  हैं  ।

 fat  त्यागी  :  चाय  व्यापार  से  प्रति  वर्ष  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  ara  होती  है  ak

 क्या  अ्रघिकतर  चाय  का  निर्यात  विदेशी  सार्थों  के  हाथ  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  चाय  के  सम्बन्ध  में  किसी
 भी

 get  पर  कोई
 भी

 चीज  पूछी  जा

 सकती  है  |  यह  प्रश्न  कवल  चाय  शुल्क  में  रियायत  F  बारे  में  है  ।

 feat  त्यागी
 :

 यह  व्यापार  में  प्रतियोगिता  का  ser

 pera  महोदय
 :

 ठीक
 बया  हम  चाय  उद्योग  की  प्रगति  पर  सामान्य  चर्चा  करें  ?

 1  wat  म्रंग्रेजी में में

 93
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 श्री  यह  wg  देशों  के  साथ  प्रतियोगिता  का  विषय  हम  यह  बात  देखने

 के  करती  इच्छा  हैं  कि  हमारी  विदेशी  मुद्रा  की  aa  कम  न

 1श्रष्यक्ष महोदय : श्रगला प्रदइन । महोदय  :  ।

 द...) प्री-स्ट्रस्ड  कंक्रीट  के  खंभोंਂ  का  निर्माण

 1१६७८.  श्री  याज्ञिक  :  क्या  श्रावास  ate  संभरण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  को  हिन्दुस्तान  हाउसिंग  फैक्टरी  से

 wets  कंक्रीट  के  खंभे  खरीदने  के  mea  दिये  जा  रहे हें

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  समेत  कुछ  राज्य  सरकार  ऐसे  ही  ak  इनके

 समनुरूप  इस्पात  के  खंभे  आयात  कर  रहें  यद्यपि  यह  फैक्टरी  काफी  ahs  खंभे  निर्माण

 कर  सकती है  जैसा  कि  यह  अब  कर  रही

 पिछले  ५  वर्षों  में  इस  देश  में  कितने  मूल्य
 के  कितने  कंक्रीट  कौर  इस्पात  के  खंभे

 आयात  किये  कौर

 इस  समवाय  द्वारा  प्री-स्ट्रेसी  कंक्रीट  के  कितने  खंभों  का
 उत्पादन  किया

 गया
 शौर

 इसके  द्वारा  अधिष्ठापित  क्षमता  के  अन्तर्गत  अधिकतम  कितने  खंभों  का  निर्माण  किया  जा

 सकता  है  ?

 1  श्रीवास  ate  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कच्छ  :  १९५७  में

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  समेत  केन्द्रीय  सरकार  के  सब  विभागों  को  अनुदेश  जारी  किये

 गये
 थे

 कि  उनको  हिन्दुस्तान  हाउसिंग  फैक्टरी  द्वारा  निमित  सामान  के  सम्बन्ध  में  अपनी

 ्रावव्यकता  इसी  फैक्टरी  से  माल  खरीद  कर  पुरी  करनी  चाहिये  ।  उन  मदों में
 से  प्री-स्ट्रैस्ड

 कंक्रीट  खंभे  भी  एक

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही है  शौर  यथासमय  सभा  पटल  पर  रख प्र

 दी  जावेंगी ।

 १९४५८  के  श्रान्त  तक  प्री-स्टैण्ड  कंक्रीट  के  कुल  ३३,०००  खंभे  उत्पादित

 किये  यह  ३०,०००  खंभे  प्रति वर्ष  तक  उत्पादन  कर  सकती हैं

 श्री  याज्ञिक  :  कया  यह  सच  है  कि  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  भी  कि  सरकार  का

 निजी  कारखाना  अधिक  कंक्रीट  के  खंभे  दे  सकता  हजारों  इस्पात  के  खंभे  अभी  भी  भारत  में

 किये  जा  रह ेहें
 ?

 अनिल  go  चन्दा
 :  मुझे  विश्वास  हैं  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार  कौर  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  प्रयत्न  कर  रहीं  हैं  नली  के  आकार  के  इस्पात  के  खंभों  के  सम् भरण  के  लिये

 जिनका  विदेशों  से  आयात  किया  जाता  टेंडर  मांगे  गये  हें  ।  हमने  इन  दो  राज्य  सरकारों

 का  ध्यान  इस  आकृष्ट  किया है  कि  प्री-स्ट्रेचर  कंक्रीट के  खंभे  इन  नलीदार  खंभों  का  काम

 aoa
 चला  सकते हूं  शर  मेंने  निजी  तौर से  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  मंत्री  को  पत्र  लिखा है  ।

 1  मूल  अंग्रेजी  में

 ‘Pre  Stressed  Concrete  Poles.
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 कृत्रिम  रेशम  उद्योग

 1१९७६.  श्री  दलजीत सिह  :  क्या  वाणिज्य तथा  ्य उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 wh  कारण क्या  यह  सच  कि  सूरत  में  करीम  रेशम  उद्योग  धागे  की  कमी

 नद
 हो  रहा है

 क्या  बुनकरों  द्वारा  कोई  भ्र भ्या वेदन  किया  गया
 श्रौर

 यदि  तो  इस  विषय  में  नला  री  करेंगी ?

 मंत्री  कानूनगो  )  कभी  तक  सूरत  में  किसी  भी  यूनिट  के  बन्द  होने

 की  सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 देशी  कृत्रिम  रेशम  के  धागे  के  विभाजन  की
 योजना  आरम्भ

 की
 गयी  हैं  और

 इस  योजना  क  प्रभाव  का  झ्रवलोकन  किया जा  रहा

 श्री  दलजीत  कया  पिछले
 वर्ष  कृत्रिम  रेशम  धागे

 के
 आयात  में  कमी  हुयी ?

 श्री  कानूनगो  :  में  प्रदान  सुन  नहीं  सका ।

 wera  महोदय  :  वह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  पिछले  as  कृत्रिम  रेशम  धागे  कें

 प्रख्यात  में  कोई  वद्ध  हयी

 श्री  कानूनगो
 :  नहीं  ।  यह  बहुत  कम  कर

 दिया
 गया  है

 श्री  दामानी  :  देश  में  कृत्रिम  रेशम  धागे  का  कुल  कितना  उत्पादन  होता  है  कौर  इसमे

 से  कितनी  मात्रा  हथकरघा  बुनकरों  के  लिये  निर्धारित  की  गयी  है
 ?

 मंत्री  मनु भाई  :  देश में  लगभग  ढाई  करोड़  पौंड  धागे  का  उत्पादन

 दोता  जहां  तक  हथकरघा  बुनकरों  को  पृथक  अ्रावटन  का  सम्बन्ध  पृथक  रूप  से

 आवंटित  नहीं  किया  जाता  है  ।  भ्रायातित  प्रौढ़  देशी  धागे  मे ंसे  कपड़ा  आयुक्त  aaa

 करत  ह

 सेठ  गोविन्द दास  :  जहां  तक  सिल्क  का  सम्बन्ध क्या  हम  को  काटें  सिल्क  बाहर

 से  भी  मेगान  की  जरूरत  पड़ती  है
 ?

 श्री  कानूनगो
 :  बाहर से  मंगानी  पड़ती है  क्योंकि  हमारे  यहां  बहुत  कम  होती

 सेठ  गोविन्द दास  :  क्या  सिल्क  इतनी  जरूरी  चीज हैं  कि  हम  इसको  इस  देश में

 मंगाने  की  जरूरत

 श्री  मनु भाई ताह
 देश  को  सेकन्ड  फाइव  इतना  प्लैन  में  जो  जरूरत  है  उसका  ८४

 ८५  मिलियन  पाउंड
 का

 अन्दाज़ा  लगाया  गया है  कौर  टार्गेट
 जो  फिक्स  किया  गया है  वह

 १००  मिलियन
 पाउंड

 का  ६  नई  यूनिट्स  को  लाइसेंस  दिया  गया है  कौर  १९४८  के  एन्ड

 तक  साढ़े
 दस  मिलियन  पाउंड  प्रोडक्शन  होगा

 FE4E—Ko —
 तक  २०  मिलियन  पौंड

 Sr  लथ

 1  मूल  dist  में
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 और  होगा  ।  इसे  मिला  कर  दो  साल  के  प्रकार  इस  का  प्रोडक्शन  तकरीबन  ६०  मिलियन

 पौंड हो  जायेगा ।

 श्री  दलजीत  सिह
 :  १९५६  कौर  ReXY  में

 कितना  किया  गया  ?

 श्री  कानूनगो
 :  जनवरी-जून  १९४५७  में  यह  ५  करोड़  रुपये  था  कौर  जुलाई-सितम्बर

 १९४५७  में  यह  २  करोड़  रुपये  १९५६  के  लिये  ५  मेरे  पास  नहीं

 श्री  शंकरजटा :  कया  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  पायी  है  कि  कृत्रिम  रेशम  धागे

 की  कमी  के  कारण  बहुत  से  हथकरघा  बुनकर  बेरोजगार  हो  गये  कौर  कष्ट  उठा  रहे  हैं

 कौर  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  पग  उठाये गये  हैं  ?

 fat  कानूनगो
 :  जैसा  में  कह  चुका  हूं  इस  की  पर्याप्त कमी  कौर कई  दलों  को

 कठिनाई

 होनी
 ही

 fat  शंकरजटा  क्या  पग  उठाये  गये  हैं  ?

 fat  कानूनगो
 :  हमें इस

 विशेष  चीज
 के

 प्रयोग  को  कम  करना  होगा
 |

 कपड़े का  स्टॉक

 1*₹६८१.  थ्री  घोषाल
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उत्पादन  शुल्क  के  स्तर  में
 कमी  होने  के  बाद  सूती  कपड़े  के  जमा  स्टॉक  में

 कुछ  कमी  हुई

 यदि  तो  कितनी  ?

 वाणिज्य  मंत्री

 मिलों  के  पास  बिना बिके  माल  का  स्टॉक  QY-8-¥5  को  3,40,400  गांठों  से

 १२-४-५८  को  हे,२२,१००  गांठें  रह  गया है
 |

 घोषाल  :  इस  बात  को  देखते  हुये  कि  स्टॉक  कम  हो  गये  हैं  क्या  सरकार  बन्द  किये

 गये  कारखानों  को  पुनः  खोलने  के  लिये  कौर  पूरी  शक्ति  से  काम  करने  के  लिये  मिलों  को

 कहेगी !

 fat  कानूनगो
 :  बहुत सी

 मिलें  कई  भिन्न  कारणों  से  बन्द  की  गई  हैं  ।  मुझे  तराशा है  कि
 तेजी से  स्टॉक  कम  होने से  कई  मिलें  फिर  खुल  जायेंगी ।

 pat  दामानी
 :  ३१  24s  तक  मिलों  के  पास  उम्दा  तथा  बहुत  ही

 महीन  किस्म  के  कपड़े  का  बिका  हुमा  झर  बिना  बिका  हुमा  कितना  स्टॉक

 parr  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  पृथक  पुछेंगे  ।  म
 (  aa  इसकी  अनुमति  नहीं

 दूँगा
 |

 इसका  उत्तर  देने  में  बहुत  समय  लगेगा  ।

 श्री  दामानी
 :  स्टॉक  कम  हो  गये  हैं

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 fret  महोदय
 :

 मुझे  मालूम  हैं  कि  माननीय  सदस्य  जानकारी  चाहते  उनका

 कारोबार से  संबंध  भी  किन्तु  उन्हें  पृथक  प्रदान  पूछना  होगा  ।  अनुपूरक  प्रदर  के  द्वारा

 इसका  उत्तर  नहीं  दिया जा  सकता

 श्री  कानूनगो
 :

 मैं  यह  बता  सकता  हूं  कि  tates  छपे  हुये  प्रकाशनों  में  प्राप्य  हैं  ।

 श्री  रामेश्वर  टाटिया
 :

 क्या  सरकार  को  यह  बात  मालूम  है  कि  स्टॉक  में  कमी  होने

 पर  भी  कानपुर  में  तथा  अन्य  स्थानों  पर  देश  के  ऊपरी  भाग  में  स्थित  बहुत  से  कारखानों

 में  जहां  दरम्यान  तथा  मोटी  किस्म  का  कपड़ा  तैयार  किया  जाता  है  वहां  अब  भी  कारखाने

 रूप  से  भ्रमणा  बन्द  किये  जा  रहे  यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  का

 क्या  कार्यवाही  करने  प्रस्ताव है  ?

 श्री  कानूनगो
 :

 मैं  कई  बार  कह  चुका हूं  कि  इस  समय  जो  कार्यवाहियां  की  गई  हैं  उनके

 प्रभावों  को  कभी  देखना  होगा  ।  तेजी  खान ेमें  कुछ  समय  लगेगा ।

 कर्मचारियों द्वारा हड़ताल द्वारा  हड़ताल

 steer  इलियास  :

 श्री स०  Ho  बनर्जी

 श्री  तंगामणि  :

 |  शी  प्रभात  कार
 :

 1  श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा करेंगे कि  :

 क्या  दक्षिण  भारत  में  इंडियन  बैंक  के  १२०  कार्यालयों  में  नियोजित  २,०००

 कर्मचारियों  ने  १५  १९५८  से  हड़ताल  की  है  ;

 यदि  तो  उनकी  मांगें  क्या

 इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कायेवाहियां  की  गई  हैं  ?

 श्रम और  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  के
 सभा-सचिव

 लठ
 ato  :

 इंडियन  बैंक  तथा  aa  राज्यों  में  इसकी  areas  के  कर्मचारियों  ने

 -प्रभु  से  हड़ताल की  थी  ।

 कर्मचारियों  की  मांग  यह  थी  कि  Peg  तथा  १९५७  at  के  लिये

 छः  मास  तथा  पांच  मास  का  वेतन  लाभांश  रूप  में  दिया  जाना  चाहिये  |

 १७  Reus  को  बैंक  तथा  कर्मचारी  संघ  के  बीच  हुये  करार  के

 परिणाम  स्वरूप  १८  १९५८  को  हड़ताल  खत्म  कर  दी  गई  थी  ।

 श्री  मोहम्मद  इलियास  व्या  में  करार  के  निबन्ध  जान  सकता

 शी
 ल०

 ato  मिश्र
 :

 करार  का  मुख्य  निबन्ध यह  हूँ  कि  दोनों
 पक्ष

 एक  समुचित
 ~

 प्राधिकार  को  विवाद  निविष्ट  करने  के  लिये  च्  न्याय-निर्णय  be  लिये

 न्यायाधिकरण  को  १९५६  के  लिये  लाभांश की  देय  मात्रा के  संबंध  मिल  कर  भ्रावेदित  करने

 के  लिये  सहमत

 मूल  अंग्रेजी  में
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 मजदूर  जमशेदपुर  द्वारा  हड़ताल का  नोटिस

 (  श्री  तंगामणि

 |  श्री  स०  म०  बनर्जी

 |  श्री  मोहम्मद  इलियास

 1१६८४  श्री  प्रभात  कार

 भी  पाणिग्रहण

 श्री  बाजपेयी

 | tt  रामेश्वर  टाटिया
 :

 क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जमशेदपुर  के  मजदूर संघ  ने  १५  १९५८  को  टाटा  झायरन एण्ड एण्ड

 स्टील  कम्पनी  को  हड़ताल  का  नोटिस  दिया  था  ;

 यदि  तो  क्या  २८  @&us  को  नोटिस  की  अवधि  समाप्त हो  गई

 श्रमिकों की  मांगें  कया  wiz

 इस  आसन्न  श्रमिक  seit  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या

 कार्यवाहियां  की  गई  हैं  ?

 fart  उपमंत्री प्राचीन  :  हां

 नोटिस  में  यह  कहा  गया  था  कि  ३०  १९५८  को  या  इसके बाद  संघ

 का  हड़ताल  करने  का  प्रस्ताव है

 १५  मांगें  थीं
 जिनमें  से  अधिक  महत्वपूर्ण  मांगों  का  संबंध  मजूरी  ढांचे  में

 महंगाई  प्रतीक  sated  का  उत्पदान तथा  संघ  के  भ्रभिज्ञान  से  था

 इस  उद्योग  से  संबंधित  औद्योगिक संबंध  राज्य  क्षेत्र  के  wea

 श्री  तंगा मणि  :  क्या  २५  मारे  को
 श्रम

 मंत्री
 श्री

 नन्दा
 से  एक  प्रतिनिधिमंडल ने

 मेंट

 की  थी  जिसमें  afar  भारतीय  ट्रेड  यूनियन  कांग्रेस  के  जनरल  श्री  केदार

 विधान  सभा  जमशेदपुर  मजदूर  यूनियन  के  जनरल  सैक्रेटरी  तथा  जमशेदपुर  मजदूर

 यूनियन  के  at  अमजद  wee  a  यदि  तो  इस  मामले  के  संबंध  में  प्रतिनिधिमंडल  को

 क्या  उत्तर  दिया  गया  था  ?

 jo  आबिद  मुझे  उन  से  प्रतिनिधिमंडल  के  मिलने की  ठीक  तिथि  तथा

 व्यक्तियों  के  नाम  मालूम नहीं  किन्तु  मुझे  यह  मालूम  है  कि  इस  संबंध  में  कुछ

 प्रतिनिधियों ने  श्रम  मंत्री  से  भेट  की  थी  ak  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  था  वे  सभी  बातें

 बिहार  सरकार  को  बता  दी  गई  थीं  ।

 श्री  तंगामणि
 :

 क्या  सरकार  को  यह  बात  मालूम  है  कि  भारतीय  ट्रेड  यूनियन

 कांग्रेस  से  सम्बद्ध  जमशेदपुर मजदूर  यूनियन की  सदस्यता  RY4,o00  से  भारिक है  एक
 यूनियन

 ह द  दे  को  मान्यता नहीं  दी  गई
 व्रण  कि

 मल  sash  में
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 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उनकी  मुख्य  मांगों  में  से  एक  मांग  इस  यूनियन
 को  मान्यता  प्रदान

 किये  जाने  के  संबंध  में  थी ?

 fat  प्राचीन  चली
 :

 ये  सच  है  ।  यूनियन  चाहती है  कि  उसे  मान्यता  प्रदान  की  जाये

 कौर  सदस्यता  के  बारे  में  उसका  दावा  बहुत  ही  बढ़ा  चढ़ा  कर  बयान  किया  गया  we

 के  पिछले  भाग  के  संबंध में

 ja  तंगामणि :  क्या  इसकी  पड़ताल की  गई  थी  ?

 poem  महोदय
 :

 उन्हें  प्रदान  का  उत्तर  देने  दीजिये
 ।

 श्री  तंगामणि
 :  उन्होंने  कहा है  कि  यह  बढ़ा  चढ़ा  कर  कहा  गया हैँ  ।

 janet  महोदय
 :

 क्योंकि  उनका  यह  कहना  है  कि  यह  बढ़ा-चढ़ा  कर  कहा  गया  है

 क्या  केवल  इसी  कारण  उन्हें  टोकना  चाहिये  ?  क्या  माननीय  सदस्य  यह  कहना  चाहते  हैं  कि

 प्रत्येक  wee  के  लियें  विघ्न  डालना  चाहियें  क्या  वह  यह  नहीं  कह  सकते हैं  कि  यह  आंकड़े

 बढ़ा-चढ़ा  कर  बयान  किये  गये  हैं  ?

 माननीय  सदस्य  क्यों  होते  हैं  ?

 श्री  तंगामणि
 :

 वह  उत्तर  दें  ।  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  हूँ  ।

 jae  महोदय
 :

 माननीय  मंत्री  जो  कुछ  कहते हूँ  वह
 उसे  धैर्य

 पुर्वक  सुनें
 ।  कोई  सदन

 में  तलवार  ला  कर  लड़ता नहीं  है

 1  श्री  आबिद  चली
 :

 wae  cet  के  द्वितीय  भाग  के  संबंध  में  माननीय  सदस्य  की  यह

 जानकारी  बिलकूल  गलत  हूँ  कि  दूसरी  यूनियन  की  सदस्यता  कम  है
 ।

 sont  तंगामणि
 :

 क्या  भारत  सरकार  ने  श्रम  झ्रायुक्त  को  भेजी  जाने  वाली  विवरणियों

 से  सदस्यता  की  वास्तविक  पड़ताल  की
 थी

 या  क्या  उन्होंने  श्रम  आयुक्त  मौजूदगी में

 किसी  प्रकार  की  इलाका  के  द्वारा  इसकी  जांच की  थी  ?

 श्री  आबिद  चली
 :

 माननीय  सदस्य  को  यह  मालूम  होना  चाहिये  कि  afar  भारतीय

 es  यूनियन  कांग्रेंस  नें  ३१  १६५७  तक  सम्बद्ध  संघों  की  सूची  प्रस्तुत  नहीं

 की  att  हम  उसे १३  महीनों से  अपनी  सदस्यता  के  दावे की  सूची  भेजने के  लिये

 लिख  रहे  परन्तु  इस  समय  तक  भी  हमें  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हुई  है

 श्री  तंगामणि
 :

 मेरा  wet  यह  था  कि  जमशेदपुर  मजदूर  यूनियन  द्वारा  श्रम  आयुक्त

 को  जो  विवरणी  प्रस्तुत  की  गई  है  क्या  सरकार  ने  उस  संबंध  में  श्रम  आयुक्त  से  जानकारी

 प्राप्त की

 ot  आबिद चली  :  जब  भी  विवरणियां  प्राप्त  होती  हैं  उनकी  पड़ताल  की  जाती  है  कौर

 उससे  पिछलें  वर्ष  के  लिये  प्राप्त  विवरणियों  की  पड़ताल  की  जा  चुकी  है  ak  उस  ara

 पर  मैं  यह  बयान  दे  रहा  हूं  ।

 sat  पलनियाण्डी :  कया  यह  सच  नहीं है  कि  दूसरी
 जो  अखिल  भारतीय  ट्रेड

 यूनियन  कांग्रेस  से  संबंधित  नहीं तथा  व्यवस्थापन  के  बीच  पहिले ही  से  एक  औद्योगिक

 करार  ह ै?

 हग

 मूल मग्  में
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 आबिद  चली
 :  जमा  कपूर  में  प्रौद्योगिक  संबंध  अत्यन्त  सुखद  रहे  हें  श्र  जैसा  कि

 माननीय  सदस्य  के  प्रश्न सें  स्पष्ट है  कुछ  दलों  की  इस  मामले  में  काफी  अभिरुचि  वे  इस

 बात से  प्रसन्न  नहीं है  कि  वहां  समझौता  तथा  शांति  बनी  हुई  है  ।

 jar  काशीनाथ  पांडे  :  क्या  यह  सच  है  कि  इस  हड़ताल  के  नोटिस  के  संबंध में  atlas

 कारणों  की  अपेक्षा  राजनैतिक  कारण  अधिक  हैं  ?  यदि  तो  इस  समय  जबकि  देश  को

 अधिक  उत्पादन  की  श्रावश्यकता  है  क्या  मंत्रालय  एसी  कार्यवाहियां  करेगा  जिससे  कि  इस

 प्रकार  को  मनोवृत्ति  निरुत्साहित  की
 जा

 सके
 ?

 fart  आबिद  चली
 :  set  के

 प्रथम  भाग  का
 उत्तर  में  पहिले हीਂ

 दे  चुका हूं  ।  जहां  तक

 द्वितीय  भाग  का  संबंध  है  यदि  गैर-सरकारी  प्रधिकरण  श्रमिकों  को  यथार्थ  स्थिति  तथा  कुछ

 राजनीतिक  दलों  के  प्रयत्न  समझायें  तो  ae  बात  अधिक  उचित  होगी  ।

 समन
 SL

 में  प्रकाशित श्री  तंगामणि  :  क्या  सरकार  का  ध्यान ४  १९४५८  को

 इस  वक्तव्य  की  कौर  दिलाया  गया है  जिसमें  कहा  गया  था  कि  जमशेदपुर  में  प्रवृत्त  नृत्यों

 में  वृद्धि  के
 कारण  संतोष

 की  यह  भावना
 उत्पन्न

 हुई  है
 ?  इस  बात

 को  देखते हुये
 कि  मांगों  में

 से  एक  मांग  का  संबंध  मजूरी  मं  वृद्धि  तथा  १९५१  में  नियत  किये  गये  महंगाई  भत्ते  की

 रकम  में  वृद्धि  से  है  क्या  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  के  अनुसार  महंगाई  भत्ते  में  वृद्धि  किये

 जाने  तथा  संघ  को  मान्यता  प्रदान  करने  का  प्रश्न  न्यायाधिकरण  को  सौंपा  गया  है  ?

 श्री  राशिद चली  :  महंगाई  भत्ते में  कुछ  वृद्धि  की  गई  परन्तु  जैसा  कि  माननीय

 सदस्य  को  भी  मालूम हैे  एक  ats  पहिले  ही  से  नियुक्त  किया जा  चुका है  ।  नियोजकों  तथा

 कर्मचारियों
 के  प्रतिनिधि  इस  मामले  की  जांच  कर  रहे  बहुत  सा  काम  पहिले  ही  किया

 जा  चुका है  भ्र  प्रतिवेदन  शीघ्र ही  प्राप्त  हो  जाना  चाहिये

 श्री  प्रभात  क्योंकि  हड़ताल  का  नोटिस  उद्योग  के  एक  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  भ्र्थात भ

 उद्योग  में  दिया  गया  है  इसलिये  क्या  केन्द्रीय  सरकार  यह  देखत  के  लिये  art

 सद्भावनाओं  से  काम  लेगी  कि  व्यवस्थापन  तथा  श्रमिकों  के  बीच  समझौता  हो  जाता  है  ?

 pat  भ्राबिद  चली  :  निःसन्देह  यह  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  उद्योग  है  ।  हमने  राज्य  सरकार

 का  ध्यान  इस  कौर  दिलाया  परन्तु  जहां  कोई  झगड़ा  नहीं है  वहां  यदि  कुछ  दल
 अ्रशान्ति  फैलाने  पर  तुले  gas  तो  केन्द्रीय  सरकार

 अथवा  राज्य  दोनों ही  इस  संबंध
 में  अधिक  सहायता  नहीं  कर  सकती

 मद्रास  में  नमक  उद्योग  का  बिकास

 _  1१९८४.  श्री  इलयापेरमाल :
 क्या  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री यह
 बताने  की  कृपा

 करेंगे  क्या  मद्रास  में  नमक  उद्योग के  विकास के  लिये  भारत  सरकार  के  नमक  मंत्रणा  बोर्ड

 के
 विचाराधीन  इस  समय  कोई  योजना  अथवा  प्रस्ताव है

 ?

 मंत्री  मदुराई  हां  ।  सुनिश्चित  अधार  पर  नमक  तथा  जिप्सम

 के
 निर्माण

 के
 लिये  मद्रास  राज्य

 में
 वडाराण्यम  दलदल  के  विकास  के  लिये एक  दीर्घकालीन

 ि  ee
 न

 मूल  अग्रे  जा
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 परियोजना  के  रूप में  एक  योजना  विचाराधीन  है  ।  नमक  संबंधी  ala  मंत्रणा  बोझ  की  यह

 wae  कि  योजना  की  श्रेय-व्यवस्था  के  प  रि राणा  के  UNI  ये  दलदल  के  क्षेत्र  का  विस्तृत  सर्वेक्षण

 अ्रपेक्षित  होगा  ।

 श्री  इलयापेरमाल
 :  क्या  सहकारी  क्षेत्र में  नमक  उद्योग  में  श्रमिकों  के  संगठन

 के
 संबंध

 में  बोड़े  द्वारा  कोई  प्रयत्न  किया  गया  है  ?

 श्री  मनु भाई  नमक  विभाग  की  यही  वर्तमान  हम  नमक  संबंधी  झ्र धिक

 सहकारी  समितियों  को  प्रोत्साहन  इना  ताकि  जो  क्षेत्र  एकत्रित  हैं  वे  बड़े  आरा कार

 कारूप  धारण  कर  सकें  और  नमक  की  किस्म  के  संबंध  में  उत्पादन  में  सुधार  हो  सके
 ।

 श्री  इलयापेरुमाल :  क्या  सुधार  के  संबंध में
 पाटों  नोवो  नमक  कारखाने

 को  कोई

 ऋण  सहायता  दी  गई  हे
 ?

 श्री  मनु भाई  जैसा कि  सदन  को  मालूम है  इस  काय
 पर

 भारी  मात्रा में

 ्  की  जा  किन्तु  aa  क्योंकि  हाल  ही  में  नियुक्त  की गई
 समिति  को  सहकारी

 ry
 समितियों  के  लिये  अधिक  रकम  आवंटन  करने  का  कार्य  वरिष्ठ  रूप से  सौंपा  गया  ह

 इसलिये  वह  समिति  इस  मामले  के  संबंध में  किये  वाही  करेगी  ।

 महोदय
 :

 प्रदान  काल  समाप्त  हनना  |

 सिटी ca  ca

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 प्रदेश  में  उर्वरक  कारखाना

 श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव
 :

 १६८२.  J  श्री  नागी  रेड्डी  :

 श्रीमती  पार्वती कृष्णन ्:

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कोठागुडम  में  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  एक  उर्वरक  कारखाना  स्थापित

 करने  के  सम्बन्ध  में  प्रान्तर  प्रदेश  सरकार  ने  भारत  सरकार  से  भ्रनुमति  दिये  जाने  के  लियें कहा  है  ;

 भ्र

 यदि  तो  इस  मामले  में  बया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 मंत्री  मनु भाई  तथा )  .  आन्ध्र प्रदेश  सरकार  ने  ग्रान्ट्स  प्रदेश में

 एक  उकेरा  कारखाना  स्थापित  किये  जाने  के  लिये  एक  सामान्य  इच्छा  प्रकट  की  है  कौर  गैर  सरकारी

 क्षेत्र
 में  किसी  विशिष्ट  कारखाने  की  स्थापना  के  सम्बन्ध में  अनुमति  दिये  जाने  के  लिये  नहीं  कहा

 meg  किसी  उद्योग  की  भांति  गैर  सरकारी  क्षेत्र  में  उर्वरक  कारखानों  की  स्थापना के  लिये  उद्योग

 तथा  अधिनियम  के  अधीन  लाइसेंस  दिया  जाना  होगा  ।

 सम्बन्धी  उत्पादन  क्षमता का  तेजी  से  विकास  करने  के  लिये  गैर-सरकारी पक्षों  तथा

 ग्रान्ट्स
 प्रदेश  सरकार  सहित  कुछ  राज्य  सरकारों  को  इंद्रिय  सरकार  यह  मंत्रणा  देती  रही  है  कि  यदि

 किसी  पक्ष  द्वारा  किसी  उचित  स्थान  पर  भी

 इस  प्रकार  का  एक  स्थान
 कारखाने

 अंग्रेजी  में
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 की  स्थापना  के  लिये  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  जायेंगी  तो  केन्द्रीय  सरकार
 उस  की  जांच  पड़ताल

 करनें  शौर  उस  पर  विचार  करने  के  लिये  तैयार  होगी  लेकिन  शर्त यह  है  कि  पक्ष  द्वारा  कारखाने  तथा

 महीनों  के  लिये  अ्रपेक्षित  शभ्रान्तरिक  संसाधनों  तथा  विदेशी  दोनों  के  हटाने के  लिये  एक

 स्वीकार  योजना  प्रस्तुत  की  जायें  ॥

 विस्थापित  बंधक

 1१९७६.  पंडित  ठाकुर  दास  भार्गव
 :

 al  सभा  झत्यसस्ाका्ण
 मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ऐसे  व्यक्तियों  को  पुनर्वास  aaa  दिये  जाने  के  आदेश  दिये  गये  हें जिनके  पास

 ६०  वर्षों  से  अधिक समय  के  लिये  पाकिस्तान  में  भूमि  की  धारक  बंध कियां  sate  जिनके
 दावे

 gy  के  बाद  प्रमाणीकृत  किये  गये

 क्या  इस  प्रकार  के  व्यक्ति  निष्क्रिय  तथा  संगृहीत  सम्पत्तियों  की  नीलामी  में  बोली

 दे  सकते हैं  ;  कौर

 यदि  तो  उनके  दावों  की  किस  प्रकार  भ्र दाय गी  किये  जाने  का  प्रस्ताव है  ?

 तथा  ग्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द  तथा  जिस

 मामले  में  बंधकी  ने  यह  सिद्ध  किया था  कि  ६०  वर्ष  के  कब्जे  के  कारण  उसने  स्वामित्वधिकार

 अर्जित
 किये

 tak
 धन  दे  कर  छुड़ाने  के  लिये  बन्धक दाता  का  अधिकार खत्म  हो  गया

 उस

 मामले में  उसका  दावा  बंधकी  के  रूप  में  नहीं  बल्कि  भूमि  के  स्वामी  के  रूप में  प्रमाणीकृत  किया

 गया  था  स्वामी  के  रूप  में  दावेदार  के  पक्ष  में  एक  बार  दावा  प्रमाणीकृत  किये  जाने  से  वह  ग्न्य

 दारों  की  भांति  प्रतिकर  प्राप्त  करने  का  हकदार  था  श्र  प्रतिकर  संचय  में  सम्पत्तियों  के  लिये

 नीलामियों  में  बोली  देने का  भी  उसे  हक  था  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता
 |

 भारतीय कपड़े  का  निर्यात

 *
 १६८०

 cat  डामर

 श्री  हम  बरुआ

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सिंगापुर  ate  इण्डोनेशिया शादी  देशों  में  भारत  के  बने  कपड़ ेकी  खपत  कमरा

 घटते  जाने  के  क्या  कारण

 क्या  उक्त  देशों  में  भारत  में  बने  कपड़े  का  स्थान  चीन  तथा  जापान  मे  बने  कपड़े ने

 लिया है  ;  at

 १९४५७  में  दक्षिण-पूर्व एशिया  के  बाजार में  भारत  में  बने  कपड़े  की  खपत  में  कितनी

 कमी हुई  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो )  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है

 ण परिशिष्ट
 त्

 seg  संस्था
 ९४]

 मूल  रंगरेजी  में
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 दिल्ली  में  गह  निर्माण  कार्यक्रम

 श्री स०  स०  बीजो ं:
 1.0  2&aG.

 श्री  तंगासणि
 :

 क्या  ara  wit  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियो ंके  लिये  गृह-निर्माण

 कार्यक्रम में  कटौती  की  गई  है

 यदि  तो  किस  सीमा  तक  कटौती  की  गई

 इसका  कारण  क्या  है
 ?

 जी  नही ं। और  संभरण  उपमंत्री  अ  नल  Fo

 तथा  (7).  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 भारत  सें  समाज  कल्याण  की  योजनायें  तथा  सम्भावनाएं

 1* १६८७  श्री  संगण्णा  :  क्या  योजना  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  भारत में  समाज  कल्याण  को  योजनायें तथा  संभावनायें  ey  १-

 ६  १,  नामक पुस्तिका के  रूप  में  भारत  सरकार  के  विभिन्न  राज्य  सरकारों  तथा  गैर-सरकारी

 संस्थानों  की  समाज  कल्याण  गतिविधियों  का  सहयोजित  तथा  विस्तृत  पुनर्विलोकन  प्रस्तुत  करने

 का  प्रस्ताव

 यदि  तो  यह  पुस्तक  कब  तक  तेयार हो  जायेगी  ;  कौर

 क्या  सभी  प्रादेशिक  भाषियों  में  यह  पुस्तक  प्रकाशित की  जायेंगी  ?

 उपमंत्री  इया  ०  ऋण  :  जी

 PEAKE  तक  पुस्तक  तैयार  होने की  ग्रा शाहे है
 ।

 जी  नहीं
 ।

 AAA  कागज  फा  आयात

 1१९८८.  श्री  कुमारी  :  क्या  वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  अखबारी  कागज  के  ara  के  लिये  लाइसेंस  देने की

 प्रक्रियायें  में  न्नटियों  के  कारण  अखबारों  को  कठिनाइयां  भ्रनुभव हो  रही  प्र

 यदि
 तो  सरकार का  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  कानूनगो )  :  तथा  लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा

 जाता  है
 ।

 परिशिष्ट  ८;  अनुबन्ध  संख्या
 ey]

 ne

 अमल
 wast  में
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 दण्डकारण्य  के  लिये  स्वायत्तशासी  निकाय

 1१६८९.  श्री  संगण्णा  :  क्या  पुनर्वास  तथा  अत्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  २६  १९६५७

 के  तारांकित  प्रदान  संख्या  २६०  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  दण्डकारण्य  के  लिये  एक  स्वायत्तशासी निकाय  गठित  करने  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव

 को  afer  रूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  उसका  स्वरूप व्या  है  ?

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द  खन्ना )
 तथा

 कारण्य  योजना  के  प्रशासन  के  लिये  एक  उचित  संगठन की  स्थापना का  सरकार

 विचाराधीन है  ।

 बर्मा  का  व्यापार  faa

 (  श्री स०
 स०  बनर्जी :

 |  श्री  पाणिग्रहण :

 1१९६०.  4  श्री  रामेश्वर  टाटिया  :
 |

 श्री  fo  च०  शुक्ल
 :

 at  हेम  wear :

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बर्मा  का  एक  व्यापार  मिशन  शीघ्र  ही  भारत  रहा  है  ;

 यदि  तो  भारत  art  का  इसका  प्रयोजन  क्या  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  (ait
 :  तथा  बर्मा का  एक  प्रतिनिधिमण्डल नई

 दिल्ली  झाया  हुमा है जो  भारत  तथा  बर्मा  के  बीच  व्यापार  तथा  भुगतान  से  सम्बन्धित  मामलों  पर

 बात-चीत  कर  रहा  है  ।

 खादी  बुनने  वाले

 ३११९.  श्री  म०  ला०  द्विवेदी  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बिहार
 म  मधुवनी के  खादी  बुनने  वालों  नें  केन्द्रीय  सरकार से  शिल्पी  राय

 मांगी  ak

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग
 लाल  बहादुर

 :  नहीं ।

 (a)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 पाल  अंग्रेजी  में
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 ata q  गया  प क  का

 ३१२०.  श्री  स०  ला०  द्विवेदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्षा  करेंगे
 कि

 थ

 रबड़  उद्योग
 में  काम  में आारं  वाले  कार्बन  ब्लैक  का  आयात इस  समय  किन-किन देशों

 से  होता

 प्रत्येक देश  से  इस  को  कितनी  मात्रा  रायात  की  जाती  है  ;

 देश  में  इस  के  उत्पादन  के  लिये  क्या  कदम  उठाये जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  )  :  तथा  एक  विवरण

 साथ
 में  नत्थी  है  जिसमें  जनवरी  से

 १९५७ तक  झ्र  कारबन  ब्लैक  का  रायात  देशानुसार
 दिखाया  गया है  ।  परि  ie  ८,  श्रीगन्ध  संख्या  €६]

 भारत  में  कारबन  ब्लैक  बनाने  के  बारे  में  जांच  पड़ताल  करने  के  लिये  सरकार  ने  दो

 मिलियन  विशेषज्ञों  को  शीघ्र  ही  भारत  aa  के  लिये  निमन्त्रित  किया  सरकार एक  जर्मन  फर्म

 के  सहयोग  से  भी  तारकोल  के  प्रभागों  से  कारबन  ब्लैक  बनाने  के  बारे  में  जांच  पड़ताल  करा  रही  है  ।

 इसके  भ्र लावा  एक  भारतीय  औद्योगिक  भी  देश  में  कारबन  ब्लैक  बनाने  का  उद्योग  चालू  करने  के  लिये

 एक  प्रमुख  फर्म  से  बातचीत  कर  रहे  हैं  ।

 छपाई का  फ्राम

 २१.  ठोस म०  oo  द्वीपों  :  क्या  अ्रावास श्रौर संभरण मंत्री शर  संभरण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंग कि

 भारत  सरकार  के  मुद्रणालयों  के  अतिरिक्त  निजी  मुद्रणालयों  से  PEAR—AX  में

 कितना  काम  कराया गया  और

 इस  काम  को  सरकारी  मुद्रणालयों  में  कराने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 सरकार  के झ्रावास श्र  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु  ०

 छापाखानों  में  किये गये  २,६५,२२,२७०  रुपये  कुल  कीमत  के  काम  के  में  गैर
 सरकारी  छापाखानों से  करवाये  गये  काम  की  कीमत  १४,६२,१८७ रुपये  थी

 (१)  सरकार के  सब  बड़े  छापाखानों में  कई  पारियों  में  काम  हो  रहा है  ।

 (२)  वर्तमान  सरकारी  छापाखानों  में  ate  भी  यन्त्र  ौर  सामान  लगाकर  उनको  बढ़ाया

 रहा  है  ।

 (३)  नासिक फरीदाबाद  में  नये  छापाखाने  स्थापित  किये गये  हैं  ।

 (४)  अ्रगले कुछ वर्षों कुछ  वर्षों  में  सौराष्ट्री  बौर  कोयमबटूर में  दो  नये  छापाखाने  स्थापित  करने  का

 विचार है  ।  नई  दिल्ली  में  एक  कौर  छापाखाना  स्थापित  करने के  सुझाव  पर  भी  विचार हो  रहा  है  ।

 दियासलाई का  निर्माण

 ३१२२.  श्री
 स०

 ला०  द्विवेदी :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 लिये  किस  wana  से दियासलाई बनाने  के  STS  नभ  ड  देशी  भ्रौर  विदेशी  लकड़ी  प्रयोग  की

 जाती
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 इस  प्रयोजन  के  लिये  विदेशों  से  कितनी  लकड़ी  मंगाई  जाती  है  ;  और

 यह  लकड़ी  सब  से  भ्रमित  किस  देश  से  मंगाई  जाती  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  से  दियासलाइयां

 बनाने  में  प्रयोग  की  जाने  वाली  विदेशी  लकड़ी  का  परिमाण  नगण्य  है  ।  हमारे  देश  में  दियासलाइयां

 बनाने  के  लिये  लकड़ी  की  खपत  १.  ५  लाख  घन-टन  है  जब  कि  दियासलाइयां  बनाने  के  लिये  पिछले

 तीन  सालों

 में  रायात  की  गयी  लकड़ी  तथा  लट्ठों  का  परिमाण  निम्नानुसार  &

 >

 किस  देश से

 मंगायी  गयी

 PEUY  WE  घन  टन

 2EXS  प  पप

 १९४७  पप  ”

 जन  नव  ०

 कांच  उद्योग

 1३१२३.  श्री  गजराज  सिंह
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  waft  में  PEN?  के  उद्योग  तथा

 के  अधीन  कांच  उद्योग की  भिन्न  मदों  के  विकास के  लिये  निर्धारित  लक्ष्य  क्या

 कांच  उद्योग  की  भिन्न  मदों  के  लिये  अरब  तक  कितने  लाइसेंस  दिये  जा  चुके  हैं  ;  और

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना के  लक्ष्यों  के  अनुसार  कांच  उद्योग  में  कभी  भी

 कुछ  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  है  alt  यदि  at  वह  कितनी  है
 ?

 वाणिज्य तथा
 उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर

 :  १९५१ के  उद्योग

 तथा  अधिनियम के  भ्रमित  कांच  उद्योग  के  विकास  के  लिये  कोई  लक्ष्य  निर्धारित

 नहीं  किये गये  हँ  ।  किन्तु  योजना  आयोग  ने  द्वितीय  योजना  अवधि में  कांच  के  सामान  की  कुछ

 मुख्य  मदों
 के  लिये  लक्ष्य

 निर्धारित  किये  लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता है
 परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  eo]

 उद्योग  तथा  १९५१  जिस  प्रकार  से  १९५६

 eta  भ्र धि नियम  द्वारा  संशोधित  किया  गया  है  ,  अ्रधिनिय/मत  किये  जाने  के  बाद  से  कांच

 उद्योग  की  भिन्न  मदों  के  निर्माण  के  लिये  ४६  लाइसेंस  प्रदान किये  गये  हैं  ।

 पंचवर्षीय  योजना  के  अधीन  जित  मदों  के  लिये  लक्ष्य  नियत  किये गये  हैं

 उनकी  क्षमता  लाइसेंस  प्राप्त है  किन्तु  क्रिस्टल  कांच  का  सम्बन्धी

 विशिष्ट  कांच  का  प्लेट  wea  के  ग्लास वूल  शादी  सहित  कांच  के  नैन्सी

 सामान  जसी
 विशिष्ट  मदों  के  लिये  क्षमता

 के  सम्बन्ध
 में  लाइसेंस  दिये  जाने  के  लिये

 गुजायश न ेध्वन  है

 मूल  wail  में
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 1३१२४.  श्री  गजराज सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 उनके  मंत्रालय  की  विकास शाखा  ने  पिछले  महीनों  में  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  कांच

 के  कारखानों  का  कोयले  का  कोटा  बढ़ाने  अथवा  घटाने  के  लिये  कितने  मामलों  सिफारिश

 की

 कोयले  के  कोटे में  वृद्धि  के  लिये  कितने  कारखानों  की  प्रार्थनापत्रों  पर  बिल्कुल भी  विचार

 नहीं  किया  गया  है  ;  श्र

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  मामलों  में  कोयले  के  कोटे  में  वृद्धि  के  लिये  सिफारिश  बाद  में

 वापस ले  ली  गयी थी  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )
 :  पिछले  महीनों  में  विकास

 ्य शाखा  ने  कोयले  के  कोटे में  वृद्धि  के  लिये  उत्तर  प्रदेश  के  कांच  के
 कारखानों

 श्रीचंदन-पत्र  अपनी  सिफारिशों के  साथ  उस  राज्य  के  कांच  प्रविधिविज्ञ को  भेजे  थे  ।

 कोई  नहीं  ।

 जी
 नहों

 ।

 बगिया  घास  aaa  लिये  कारखाना

 1३१२५.  श्री  जीनचन्द्रन् : क्या वाणिज्य :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मसाला जांच  समिति  द्वारा  की  उन  सिफ़ारिशों  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी

 है  कि  मुख्य  उत्पादन  क्षेत्र  में  एक  श्रमिक  कारखाने  की  स्थापना  के  द्वारा  भ्र गिया  घास  तेल  से  नीलपुष्पा
 *

 तथा  प्रति  प्रकार  के  संश्लिष्ट उत्पादों  के  निर्माण  संभावनाओं  के  सम्बन्ध में  जांच  की

 जाये ;  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री ):  ae  स्पष्टतया  मसाला

 जांच  समिति  की  सिफारिश  के  आधार  पर  ही  त्रावणकोर-को  चीन  सरकार  ने  ो  हूप  योजना

 में  बगिया  घास  तेल  से  नीलपुष्पा तथा  अन्य  प्रकार  की  संदिलष्ट  sega  के  के  लिये  एक

 योजना  भेजी  थी  ।  परन्तु  आयोग  ने  इस  कारण  से  मंजूर  करना  भ्रावव्यक  नहीं  समझा  था

 कि  देसी  afar  घास  तेल  से  ए  के  निर्माण  की  दो  योजनाओं  पर  पहले  से  ही  विचार

 किया जा  रहा  था  ।  इन  दोनों  योजनाओं  के  लिये  उद्योग  तथा  विनियमन  )  अधिनियम

 के  ala  wa  लाइसेंस  दे  दिये  गये  हैँ  ।

 प्रत्  जन  के  नकली  प्रमाणपत्र

 1३१२६.  श्री  दीदार  देब
 :

 क्या  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंग  कि  :

 क्या  उन
 विस्थापित  व्यक्तियों  जिनके

 पास  प्रतिजन
 के

 नकली  प्रमाण-पत्र

 परन्तु  जिन्हें  wad
 व

 तन  दिया
 जा

 रहा  पुनर्वास  सम्बन्धी  सहायता  देना रोक  दिया  गया  है  ;

 यदि
 तो  उसके  क्या  कारण  हैँ

 ;  श्र

 मूल  sist
 में  ।

 aee  11 1  Lemon  Gr  aso  11.

 2  Jonones.
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 क्या  सरकार  इस  प्रकार  के  सभी  लोगों  के  पुनर्वास  का  कार्य  जब
 शीघ्र

 गति  से
 करने

 का  विचार रखती  है  ?

 पुनर्वास तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्ये  मंत्री  मेहर  चन्द  खन्ना  नहीं  |  सामान्यतया

 उन  सभी  विस्थापित  व्यक्तियो  जो  कि  कैम्प  में  दाखिल  हो  चुके  पुनर्वास  सम्बन्धी  सहायता  दी

 जाती है  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 सरकार  की  तो  यही  इच्छा  है  कि  इन्हें  शीघ्रातिशीघ्र  पुनः  बसा  दिया  जाये
 ।

 भारत  सेवक  समाज

 1३१२७.  श्री  पाणिग्रहण
 :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 QEYE—NG MIT LEXG—US PEKV—YNe  में  सरकार  द्वारा  उड़ीसा  राज्य  की  भारत  सेवक  समाज

 की  शाखा को  यदि  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  गयी  तो  वह  राशि  कितनी  थी  ;  ak

 उस  शाखा  कोਂ  १९५८-५६ में  यदि  कोई  वित्तीय  सहायता देने  का  विचार  है
 तो

 कितनी  राशि  दी  जायेगी ?

 योजना  उपमंत्री  इया ०  न०  :  ae  जानकारी  एकत्रित  की  जा

 रही  है  भर  यथा  समय  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 लौह  भ्रामक  का  निर्यात

 कि

 1३१२८.  श्री  मं
 ०

 do  कृष्णराव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  श्रीनगर  प्रदेश  के  मसुलीपट्टम  के  पत्तन  से  लौह  अयस्क  का  भारी  मात्रा
 में  निर्यात

 किया जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  कभी  तक  कुल  कितनी  मात्रा  का  निर्यात  किया  गया  है  ale  वह  किन-किन

 देशों  को  किया  गया  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  उस  पत्तन  में  नौपरिवहन  सम्बन्धी  युविधाश्रों  की  कमी  के  कारण  बहुत

 सा  लौह  अ्रयस्क  वहां  पड़ा  [4  है  ;

 क्या  सरकार  इस  पत्तन  का  विकास  करने  का  कोई  विचार  रखती  है  ;  झ्र

 यदि  तो  सरकार  किस  प्रकार  की  प्रस्थापना  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  ::  हां  ।

 देशवाल  निर्यात  के  ब्यौरे  तो  प्राप्त  नहीं  ह  ।  फिर भी  लोक  सभा-पटल पर  एक  विवरण

 १)  रखा  जाता है  जिसमें  बताया  गया  है  कि  मसुलीपट्टम्  पत्तन  से  कुल  कितना  लौह  वयस्क

 निर्यात  किया  गया  था  १  परिशिष्ट  ८,  ware  संख्या  €८]

 ¥-¥-42  को  मसुलीपट्टम  के  पत्तन
 में

 लगभग  ३८,०००  टन  लौह  जहाजों

 में  भरे  जाने  के  लिये  पड़ा  हुआथा था

 हां  ।

 मूल  ी  में
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 (=)  लोक  सभा-पटल पर  एक  विवरण  २)  रखा  जाता  है  जिसमें  विकास  योजना

 उनकी प्राक् कलित  तथा  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  उनके  लिये  किये  गये  उपबन्ध  का  उल्लेख

 दिखाये  परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  £८]

 श्रीमान  प्रदेश  में  चमड़े  की  सहकारी  संस्थायें

 1३१२८  श्री  मैंने  कृष्णराव  :  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 प्रान्तर
 प्रदेश  में

 किस-किस  स्थान
 पर  चमड़े

 की
 सहकारी  संस्थायें  स्थापित

 की  गयी

 ह

 उनमें  किस-किस  वस्तु  का  निर्माण  किया  जाता  है  ;
 कौर

 उन्हें  प्रभी  तक  केन्द्र  की  कौर  से  किस  प्रकार  की  सहायता  दी  गयी है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  (१)  जियगुडा  (२)

 यादिको (३)  निकोल  (४)  (५)  (६)  वीरभद्र पु ने  तथा  (७)  संजीव  |

 हड्डियों की  मांस  की  कमाया  तञ  चमड़ा  तथा  तेयार  माल
 का

 निर्माण

 जैसे कि  बैलों के  et  की  पेटियां  भर  कृषि  प्रयोजनों के  लिये  आवश्यक  वस्तुये ं|

 केन्द्रीय  सरकार  हारा  प्रभी  तक  निम्नलिखित  सहायता  दी  गयी है
 :--

 cree  SD  ED  PS  REND  Se  aS पीएलए ए  टि  फजरी

 PEYV—UY  CELA—4R  PEXR—AXY  FeYo—4s

 0  RS  AS

 ६,०००  रुपयें  39,400  रुपय  BARE  रुपय  RE,Q0G  रुपय

 €,०००  रुपय  २४,२२०  रुपये  R¥,EWo  रुपय

 खान  संस्था

 (  श्री  स०  चं०  सामन्त

 १३१३०
 थी  भक्त  दर्शन

 श्री  gata

 क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 2e4uy a alal से  खानों  के  मजदूरों  कौर  उनके  ग्रामीणों  को दिक्षा तथा  मनोरंजन

 सम्बन्धी  सुविधायें  देने  के  लिये  कितनी  खान  सुविधायें'स्थापित  की
 गयी  हैं  ;

 उनमें से  कितनी  खानें  कोयला  खान  क्षेत्रो में

 प्रत्येक  संस्था  में  कितने  पदाधिकारी  तथा  अन्य  क्षेत्र  कार्यकर्ता  काम  करते  हैं  ;  रोक

 क्या  प्रत्येक  संस्था  से  स्त्री  कल्याण  केन्द्र  तथा  शीश  शिक्षा  केन्द्र  भी  सम्बद्ध हे  ?

 पश्म  उपमंत्री
 :

 (#)  Ro  ई |  |

 सभी  संस्थायें  ।

 —_————

 मूल  अंग्रेजी  में

 1Mine  Institutes

 93  LSD,  -3
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 एक  क्षेत्र  एक  केन्द्र  का  एक  प्रौढ़  शिक्षा  का  एक  चपरासी

 शर एक

 हां  ।

 उड़ीसा  में  केंन्द्रीय  योजनाएं

 1३१३१.  श्री  पाणिप्रही  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  विभिन्न  प्रशासनिक  मंत्रालयों  द्वारा  चलाई  गयी  ऐसी  कितनी  योजनायें

 हूँ  जिन्हें  केन्द्रीय  सरकार  सीधे  ही  कार्यान्वित  कर  रही  है  ;

 वे  कौन-कौन  सी  योजनायें  तथा  परियोजनाओं हूं  ;  ak

 केन्द्रीय सरकार  द्वारा  उन  पर  PEXR—UV  और  PEYQRUG  में  कुल  कितनी  राशि  खच

 की  गयी

 fara  उपमंत्री  इया०
 ao  से  सम्बन्धित  प्रशासनीय  मंत्रालयों

 से  प्राप्त  जानकारी  के  श्राघार  पर  लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट

 ८,  अनुबन्ध  संख्या  ee]

 पाकिस्तान के  साथ  व्यापार

 1३१३२. श्री  दी०  न  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि

 \
 |  ह ( \ की  पिछले  तीन  वर्षों  में  पाकिस्तान  से  हुए  न्  व्यापार की  क्या  स्थिति  रही  है  ;

 पाकिस्तान को  किये  जाने  वाले  निर्यात  में  यदि  कोई  कमी  हुई है  तो  उसके
 क्या

 कारण

 हें  ;

 स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  क्या-क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री
 लाल  बहादुर  :  लोक  सभा-पटल  पर  एक

 विवरण रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  Qoo]

 निर्यात की  स्थिति  में  कमी  होने  कई  कारण  हें  जैसे  कि  पाकिस्तान  में  उद्योगों  का

 पाकिस्तान  की  कौर  से  दिये  जाने  वाले  बकाया  धन  के  कारण  पाकिस्तान को  किये  जानें

 वाले  कुल  निर्यात  में  केवल  एक  ही  देश  के  लिये  जारी  किये  जाने  वाले  ग्र मरी की  श्रमिक

 कौर  अ्न्तक्षेत्रीय व्यापार  का  विकास

 पाकिस्तान से  व्यापार  को  स्थिति
 को

 सुधारने  के  लिये  हमारे  द्वारा  मुख्य  रूप  से  की

 गयी  कार्यवाहियां  ये  हे  कि  हमने  भारत  में  पटसन  की  कामत  बढ़ा दी  है  कौर  निर्यात  पर  नियन्त्रण

 बढ़ा  दिये  हैं  जिनमें  पाकिस्तान  के  लिये  खुले  सामान  लाइसेंस  में  से  कुछ  वस्तुएं  कम  कर  दी  हूँ  ।

 भारतीय  बिंदेश  सेवाਂ

 1३१३३.  श्री  दौ०  चे  शर्मा  :  क्या  प्रधान
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ३१
 84s  को  भारतीय विदेश  सेवा  में

 कितने  कर्मचारी
 काम  कर  रहे  थे

 ;

 मूल  wast  में
 10180  Foreign  Service.
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 उन  में  से  कितने  श्रेणी  के  पदाधिकारी  हैं  श्र

 उनमें  से  कितने  श्रेणी  के  कर्मचारी  हें  ?

 मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  २३६६  |

 उनमें  से  २७७  भारतीय  विदेश  सेवा  के  पदाधिकारी  हूँ  ।

 RRR  भारतीय  विदेश  सेवा  के  कर्मचारी

 नार्थ  श्राफ  मेडिकल  एन्क्लेव  में  दी  गयी  सुविधायें

 1३१३४.  श्री  दी०  च०  शर्मा  :
 क्या  श्रीवास कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्ली  के  नार्थ  ग्राफ  मैडिकल  एन्कलेंव  में  कोई  ठीक  बाजार  नहीं

 हैऔर  वहां  दैनिक  प्रा वश्य कता  की  वस्तुयें नहीं  मिल  पातीं  ;

 यदि  तो  क्या  उस  बस्ती  के  निवासियों  का  एक  प्रतिनिधि  माननीय  मंत्री  से  भेंट

 करने  गया  था  ;  कौर

 सरकार
 ने

 उनकी  मांगों  को  पुरा  करने  के  लिये  क्या-क्या  कार्यवाही  की  है

 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  है  ?

 आवास  कौर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  Fo  :  हां  ।  पर्याप्त

 सुविधायें  उपलब्ध  नहीं  हूँ  ।

 हां  ।

 सरकार  निवासियों  की  श्रावश्यकताश्रों  की  ओर  ध्यान  दे  रही है  ।  जब  तक  बाजार

 नहीं  बनता तब  तक
 के

 लिये  सरकार  ने  अस्थायी  दूकानें बना  कर  उन्हें  नई  दिल्ली  नगरपालिका

 के  हवाले  कर  दिया  इस  अतिरिक्त  सरकार  ने  वहां  के  निवासियों  द्वारा  प्रारम्भ  किये  गये  दो

 सहकारी  स्टोरों  के  लिये  भी  दूकाने  दे  दी  है  ।  एक  सामुदायिक  केन्द्र  की  स्थापना  के  लिये  मंजूरी

 दे  दी  गयी  है  aus  fra
 कल्याण  तथा  प्रसूति  केन्द्र  कौर  एक  प्राइमरी  स्कूल  के  निर्माण  के  लिये

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  को  स्थान  दे  दिया  गया  है  ।

 वहां  के  निवासियों  की
 इच्छा  के  अनुसार  ऊपरी  मंजिल  के  क्वार्टरों

 की  खिड़कियों  में  लोहे

 की  सलाखें लगा  दी  गयी  हे  नीचे  की  मंजिल  के  क्वार्टरों के  पिछले  भाग के  बरांडे  बन्द  करवा

 दिये गये  हें  ।

 सरकार  इस  बस्ती  के  साथ  ही  साथ  अन्य  सरकारी  बस्तियों  की  आवश्यक  सुविधाओं  की  भोर

 भी  पूरा-पूरा ध्यान  दे  रही  इसके  लिये  एक  स्थायी  सलाहकार समिति  नियुक्त  की  गयी है
 जिसमें

 स्वास्थ्य  श्र  संभरण  पुनर्वास  मंत्रालय,शिक्षा  मंत्रालय  तथा  नई
 X_N

 दिल्ली  नग  Crise  के  प्रतिनिधि  सम्मिलित  d  समिति  ने  विभिन्न  बस्तियों  की  आवश्यकताओं  पर

 विचार  करना  प्रारम्भ  कर  दिया  है  वह  उनके  सम्बन्ध  में  सरकार  को  सिफारिशें  भी  भेज  रही  है  ।

 ग्राह्य  गृह-निर्माण

 १३१३५.  श्री  दी०  चं०  फार्मा
 :

 क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 कितने
 राज्यों  ने  wat

 तक  अपनी  ग्राम्य
 गृह-निर्माण  योजनायें

 भेजी  हैं  ;

 मूल  अंग्रेजी  में
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 पंजाब  सरकार  द्वारा  कितनी  योजनायें  भेजी  गयी  हैं  ;

 उनके  क्या  क्या  ब्यौरे हूं  ;

 इन  के  लिये  पंजाब  सरकार  को  कभी  तक  कितनी  राशि  मंजूर
 की

 गयी  है  ?

 श्रीवास  कौर  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु०  :  प्राम्य  गृह-निर्माण

 परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  करना  राज्य  सरकारों का  काम है  ।  राज्य  सरकारों द्वारा  तैयार

 की  गयी  परियोजनाओं  को  भारत  सरकार  के  पास  भेजना  आवश्यक नहीं  है  ।

 श्र  (7).  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते
 ।

 १९५७-५८  के  लिये  पंजाब  सरकार  को  ४५  हजार  रुपयों  की  राशि  आवंटित  की  गयी

 परन्तु  वह  सरकार  उस  राशि  का  उस  वर्ष  उपयोग
 न

 कर  सकी  ।  PEYG—NE A FAT AHIR में  पंजाब  सरकार

 को  ३  लाख  रुपयों  की  राशि  झ्रावंटित  की  गयी है  ।

 प्रतिकर की

 1३१३६.
 श्री  दी०

 चं०  फार्मा
 :

 क्या  पुनर्वास  तथा  अल्प  संख्यक-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 पश्चिमी  पाकिस्तान  से  जाने  वाले  दावेदारों  में  से  १  १९५७  से

 ३१  ges  तक  की  अवधि  में  कितने  व्यक्तियों  को  प्रतिकर  सदा किया  गया  है  ;  भ्र ौर

 wait  तक  कितने  श्रावेदन-पत्र अनिर्णीत  पड़े  हैं  ?

 पुनर्वास  तथा  श्ल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द  ४६

 R,4R¥  |

 मितव्ययता  उपाय

 ३१३७.  थी  mera
 :

 योजना  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना
 के

 अधीन
 विभिन्न  परियोजनाओं  में

 मितव्ययता
 के  लिये  ate

 उनकी
 कुशलता  कार्यान्वित

 के  लिये  क्या-क्या  उपाय  किये  गये  हैं  या  करने  का  विचार  है  ?

 उपमंत्री  इया०
 नं०  :

 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  शौर  यथा  समय

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 सरकारी  कार्यालय

 ३१३६८.  थी  क०  | ह  मालवीय  :  कया  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 दिल्ली  कौर  भारत  के  अन्य  स्थानों  में  प्रलय-अलग  केन्द्रीय  सरकार  के  कौन-कौन  से

 कार्यालय  गैर-सरकारी  भवनों  में  श्र

 प्रतिमास ध्वनी  कि  सवा  tp bm कण थ  अ  [a सरकार  इन  भवनों  के  लिये  राया  दे  रही  है  ?

 अंग्रेजी में



 २  g&ys  लिखित  उधर  gown

 श्रीवास  ate  संभरण  उपमंत्री  after  कु
 ०

 :  .  सुचना कई

 सरकारी  विभागों  से  इकट्ठी  करनी  है  प्र  उन्हें  भी  इसे  दल्ली  से  बाहर  स्थित  कार्यालयों  से  प्राप्त  करना

 होगा  इसलिये  पूरी  सूचना  इकट्ठी  हो  जाने  पर  उस  का  विवरण  सभा  की  मेज  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 कारबन  ब्लेक  का  निर्वात

 1३१३९.  श्री  श्रीनारायण दास  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  अमरीकी  गैर-सरकारी  उद्योगपतियों  की  सहकारिता  से  भारत  में  वाणिज्यिक  दुष्टि

 से  कार्बन  ब्लैक  के  निर्माण  के  लिये  एक  कम्पनी  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्थापना है

 यदि  तो  निश्चित  की  गयी  प्रस्थापना  का  वास्तविक  स्वरूप  क्या  कौर

 (7)  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रगति  हुई  कौर  यदि  तो  कितनी
 ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  e °  (7)  .  एक  भारतीय

 पति
 की  एक  अमरीकी फर्म  की  सहकारिता  से  भारत  में  कार्बन  ब्लैक  के  निर्माण के  लिये  एक

 खाना  स्थापित करने  के  बारे  में  एक  प्रस्थापना  है  ।  उस  मामले  पर  प्रभी  बातचीत  हो  रही  है  ।

 असमिया भाषा  में  प्रकाशन

 1३१४०  थो  हेम  बरुआ  :  नया  आवास  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 )  पिछले तीन  वर्षों  में  भारत  सरकार के  कितने  ब  लेटिन ों  पुस्तकालयों

 को  भ्र समि या भाषा  तथा  उत्तर  पूर्वी  सीमान्त  प्रभाकरण  के  पहाड़ी  लोगों  की  arate  में  प्रकाशित

 किया  कौर

 इस  प्रकार  के  साहित्य को  ग्र समि या  भाषा  में  प्रकाशित  कराने  में  कितना  खर्च  हुमा
 ?

 श्रीवास  ate  संभरण  उपमंत्री  Fo  :  भ्रपेक्षित

 नकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  यथा  समय  सभा-पटल पर  रख  दी  जायेगी ?

 उड़ीसा  में  ग्राम्य  गृह-निर्माण  परियोजनाएं

 दे१४१  थी  पाणिग्रहण  :  क्या  श्रीवास  ake  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 PEYS—YE  में  ग्राम्य  गृह-निर्माण  परियोजना  योजना  के  ata  उड़ीसा  में  कितनी

 ग्राम्य  गुह-निर्माण  परियोजनायें  प्रारम्भ  करने  का  विचार  ak

 इस  सम्बन्ध में  VENS—NE HF के  लिये  उड़ीसा  के  लिये  कितनी  राशि  मंजूर
 की  गयी है  ?

 आवास  कौर  संभरण  उपमंत्री  कु
 ०  :

 चालू  वर्ष  में  विकास
 के  साठ

 ग्रामों
 में  परियोजनायें चलाई  जायेंगी  में  २०  पिछले वर्ष  की  हैं  )  ।

 ३  लाख  रुपये  ।

 एएए एल्एएल्एएए लस

 मूल  ais  में
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 पंजाब  में  गृह-निर्माण  के  लिये  धन  का  आवंटन

 1३१४२.  श्री  दलजीत  सिंह
 :

 कया  श्रावास  श्र  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 कि  पंजाब  राज्य  को  उस  की  PEYG—YE  की  विभिन्न  गू  ह-निर्माण  सम्बन्धी  योजनाओं  के  लिये  कितनी

 राशि  आवंटित की  गई  है  ?

 श्रीवास  att  संभरण  उपमंत्री  afte  कु
 ०  चन्दा  )

 :  लोक-सभा  पटल  पर  एक

 विवरण
 रखा  जाता  है  जिस  में  अपेक्षित  जानकारी

 दी
 गई

 परिशिष्ट  ८,  war
 साया

 १०१]

 स्त्री  तथा  शिशु  कल्याण  केन्द्र

 देने  श्री  सुमन  घोष  :  क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की क़ ॥  ट पा  करेंगे कि  :

 क्या  विभिन्न  कोयला-क्षेत्रों के  स्त्री  तथा  शिशु  कल्याण केन्द्रों  और  प्रौढ  शिक्षा  केन्द्रों

 में  काम  करने  वाले  निरीक्षकों  at  र  शिक्षकों  के  वेतन  क्रमों  में  कोई  अन्तर  कौर

 यदि  तो  उस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 fora  उपमंत्री  आबिद
 :  हा ं।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 मद्रास  में  सिचाई  परियोजनाओं

 15.0  a 89  श्री  इलयापरुमाल
 :

 योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सुखा  योजना  के  अंतगर्त  geyoes & fag फै  लिये  मद्रास  राज्य के  लिये  कोई  विशेष

 सिंचाई  परियोजनायें  मंजूर  की  गयी  कौर

 यदि  तो  वे  योजनायें  कौन-कौन  सी  थीं  ?

 योजना  उपमंत्री
 दया०  नं०

 :  PeXGeNS  में  सूखा  या  कमी  की

 स्थिति  के  सम्बन्ध में  मद्रास की  किसी  विशेष  परियोजना को  मंजूरी  नहीं  दी  गई  थी  ?

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 विदेशी  विमानों  का  खरीदा  जाना

 1३१४६.  श्री  रामेश्वर  टांटिया
 :

 क्या  ware  ale  संभरण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  संच  है  कि  विदेशों  से  खरीदे  जाने  वाले  हैलीकाप्टर  एक  ऐसे  भारतीय  एजेंट

 के  are  खरीदे  जाते  हैं  जो  कि  भारत  में  ही  स्थित  भ्र ौर

 यदि  तो  उस  एजेंट  का  नाम  क्या  है  प्र  उसे  कभी  तक  कितना  कमीशन  किया

 गया  है  ?

 es क

 मूल  लजिमी
 ;

 ी  में
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 श्रीवास  संभरण  उपमंत्री  प्रनीत  कु
 ०

 :  ज  केवल  एक

 हैश
 ग  न  स  कक

 गये थे

 पीले  एयर  क्राफ्ट  मेहता  अपोलो  स्ट्रीट  ,  एजेंट

 कोठ  के  के  मलय  का  २  प्रतिशत  कमीशन  दिया  जाता  है

 विस्थापित  व्यक्तियों  at  बस्तियां

 १४७.  शी  ल  बचो  fag  FAT  पुनर्वास तथा  .  झल्पसंख्यक-कार्य मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 (=)  क्या  विस्थापित  व्यक्तियों  को  सेरों  तथा  सेटन  बस्तियों  में  एलाट  की
 गई  भूमि के  लियें

 कोई  सिचाई  सम्बन्धी  सुविधायें भी  दी  गई  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  उन  बस्तियों  में  पिछले  कृषि  मौसम में  सुखे की  स्थिति रही  कौर

 वहां  फसल  की  कटाई  बिल्कुल  नहीं  हो  गौर

 यदि  तो  उन  की  सहायता  करने  के  लिये  क्या-क्या  दीर्घकालीन  भ्रमणा  अल्पकालीन

 कायवाहियां  की  जा  रही  हैं
 ?

 तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्यें मंत्री  मेहर  चन्द  जी  नहीं  ।  मनीपुर

 की  भूमि  की  सिचाई  वर्षा के  पानी से  क
 ही

 जाती  हैं |  जाती  हैं

 जी  नहीं

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 सोचा  ऐश  कास्टिक सोडा

 ३१४८.  श्री  पदम  देव  :  व्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बत  कपा  करेंगे  कि

 मण्डी
 प्रदेश  )  में  जो  नमक  की  नदियां  बहती  हैं  उन

 से  सोडा  ऐश और

 कास्टिक  सोडा  तैयार  करने  की  कोई  योजना  सरकार  के  विचाराधीन  है

 यदि  तो  वह  योजना क्या  और

 यदि
 उपरोक्त

 भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  इस  के  कया  कारण हैं

 वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  नही ं।

 wet  नहीं  उठता  ।

 उद्योग  के  लिये  कुछ  सुविधायें  होनी  आवश्यक  जैसे  सस्ता  चूने का  पत्थर

 श्र  प्रचुर  परिमाण
 में  मिलती  रहनी  चाहिये  कौर  तैयार  माल  को  खपाने  के  बड़े  बड़े

 केन्द्र
 भी

 पास  होने  इत्यादि
 ।  हिमाचल  प्रदेश  में  सुविधायें  उपलब्ध

 नहीं  कास्टिक  सोडा  तैयार  करते  समय  उत्पन्न हो  जानें  वाली  क्लोरीन गैस  को  काम  में  ले  भराने  की

 समस्या
 बहुत  महत्वपूर्ण  है  कौर  हिमाचल  प्रदेश  में  इसे  खपाने  वाले  कोई  भी  विशाल  उपभोक्ता

 नहीं हं  ।

 मल  भ्रंग्रेंजी  में
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 भूदृश़्य  समिति

 1३१४४.  श्री  दी०  चं०  :
 क्या  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 भू दृष्य  समिति  ने  किन-किन  सरकारी  रिहायशी  बस्तियों  को  सुन्दर
 बनाने

 के
 सम्बन्ध

 में

 सिफारिश  की

 क्या  यह  सच  है  कि  बस्तियों  की  उस  प्रस्थापित  सुची  में  विनय  लाजपत

 गोल  श्र  मिनटों  रोड  की  बस्तियां  सम्मिलित  नहीं  हैं  ;  और

 सर्दी  तो  उस  के  क्या  कारण  हैं  ?

 sara  श्र
 संभरण  उपमंत्री  afar कु०

 :  निम्नलिखित

 सरकारी  रिहायशी  बस्तियों  में  काम  प्रारम्भ  करने  की  प्रस्थापना  है

 नगर

 मान  नगर

 लोदी  कालोनी

 बैल जली  रोड  फ्लैट्स

 प द  ह  | क |  रोड  द  दे

 लोदी

 काका  नगर

 मोती  बाग

 हुमायूं  रोड  फ्लैट्स

 att  फिलहाल इन  बस्तियों  को  सम्मिलित नहीं  किया  गया  है

 क्योंकि  सभी  बस्तियों  में  एक  दम  काम  प्रारम्भ  करना  हरसंभव  इसलिये  फिलहाल  तो

 केवल  कुछ  एक  बस्तियों  में  ही  काम  प्रारम्भ  करने  का  निर्णय  किया  गया  है
 ।

 नारियल जटा  उद्योग

 1३१५०.  श्री  कुमारन  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 केरल  राज्य  की  नारियल जटा  विकास  योजना  के  लिये  आवंटित  की  गयी  अधिक  राशि  यें  नारियल  के

 छिलके  को  कम  कीमतों  पर  बेचने  के  लिये  नारियल  जटा  सहकारी  संस्थाओं  को  राजकीय  सहायता  देने

 के  लिये  अपेक्षित  व्यय  भी  सम्मिलित है  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :  नहीं  ।  यह  प्रस्थापना तो  केवल

 एक  योजनाਂ  है  ।  यह  योजना  नारियल  जटा  विकास  योजना के  अ्रधीन  सहायता  देने
 के  लिये

 नहीं है  ।

 रूस  के  साथ  व्यापार

 1३१५१.  थ्री  पांगरकर :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  रूस

 में  किन  किन  भारतीय  वस्तु ग्र ों  को  विशेष  मांग  है  शौर  उन  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  सम्बन्ध में

 क्यां  कार्यवाही की  गई  है  ?

 नज  अंग्रेजी  में
 Tan  50806  Committee
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 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :
 रूस  में  मुख्य  रूप  से  जिन  sea  को

 मांग  है  वे  ये  aaa,  कच्चा  जूते  झर  जूते  )
 fra

 कौर  इलायची ),  काज की  पटसन  की  ऊनी  तथा  शाल  |

 (2)  राज्य  व्यापार  निगम ने  सोवियत  विदेशी  व्यापार  संघटन  से  सम्पक  स्थापित

 किया है  |

 (२)  मास्को में  भारतीय  राजदूतावास में  एक  वाणिज्यक  सचिव  नियुक्त है  |  वह  रूसी

 क्रय  संघटनों  से  सदा  सम्पकं  रखता  है श्री  रूसी  मांगों के  सम्बन्ध  में  हमें  तथा

 व्यापारियों को  परामर्श  दिया  करता  है  |

 (३)  भारत  में
 रूसी  व्यापारी  प्रतिनिधियों  से

 बैठकें  होती  रहती ह  ,  जिन  में
 विभिन्न

 व्यापारिक  प्रस्थापनाओओं  कौर  भारतीय  वस्तुओं के  रूस को  नियति में  की  जानें

 वाली  वृद्धि  के  मार्ग  में  खाने वाली  कठिनाइयों पर  विचार  विमर्श  किया  जाता

 है  कौर  उनके  सम्बन्ध  में  कोई  पारस्परिक  रूप  से  विकी  हल  खोजा  जाता  है  |

 (४)  रूस  से  रायात  की  गई  के  दाम  प्रायः  रूस  भेजी  जाने  वाली  भारतीय  वस्तु भ्र ों

 के
 रूप  में  चुकाये  जाते हूँ  ताकि  एक  संतुलित  आधार  पर  व्यापार  का  विकास

 हो  सके  |

 क्वार्टरों का दिया जाना का  दिया  जाना

 क

 1३१५२.  श्री  तंगामणि
 :  क्या  श्रावास  झ्र ौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्ली  में  केन्द्रीय  सरकार  के  तमंचा  रियों  को  मकानों
 के  लियें  हर  साल  झ्रावेदन

 क्या  यह  सच  है  कि  विशेष  परिस्थितियों  का  ध्यान  रखते  हुए  पारी के  अलावा भी  मकान

 दे  दिये  जाते  हैं  ;

 यदि  at,  तो  इस  प्रकार  कितने  प्रतिशत  मकान  दिये  जाते

 (7)  आकाशवाणी  के  कितने  कर्मचारियों  को  मकान  दिये  गये

 क्या  यह  सच  है  कि  १०  वर्ष  से  भी अधिक  समय  से  काम  करने  वाले  कर्मचारियों को

 क्वाटर  नहीं  दिये  गये  हूं  ?

 श्र  संभरण  उपमंत्री  अनिल  ०  ats  लेकिन

 आवेदन  केवल  उन्हीं  व्यक्तियों  से  मांगे  जाते हूं
 जिन  की  प्राथमिकता  तिथि  झ्रावंटन

 क
 क्षेत्र

 के
 भीतर  की

 होती  g-9-2EUS FATA Stet TTT से  होने  वाले  नये  आवंटन  वर्ष  से  केवल  उन्हीं  लोगों  से  आवेदन  मांगने

 का  विचार है  जो  मकान  बदलना  चाहते  या  उस  से  ऊंची  श्रेणी  का  मकान  पाने  के  हकदार  हो

 गये  या  जिन्होने  पिछले  वर्ष  arden  न  किया  हो  ।  शेष  लोगों के  बारे  में  पिछले  वर्ष  ae  oder

 पत्रों  के  राडार  पर  widen  किये  जायेंगे  ।

 जी  हां  ।

 नव  निमित  मकानों  में  से  १०  प्रतिशत  मकान  पारी  से  बाहर  देने  के  लिये  प्लग

 कर
 दिये  जाते  हैं  ।  कुछ

 अपवादों
 जैसे  कुछ  अधिक  हरी  पर  स्थित  मुहल्लों  की  कुछ  नयी  बस्तियों

 क  ि
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 में  मकानों  के  खाली  पड़े  रहने
 की

 संभावना
 को

 नज़र  स्तर  पर  रखने  के  लिये  शुरू में  श्रमिक  प्रतिशत

 मकानों को  पारी  के  बाहर  देने  के  लिये  रख  लिया  जाता  है  क्योंकि हो  सकता  है  कि  अन्य  स्थानों  पर

 निचली  श्रेणी  क  मकानों  में  रहने  वाले  कर्मचारी  पारी  खाने  पर  वहां  से  हटना  चाहें
 ।

 कुछ
 कम

 लोकप्रिय  किस्मों के  अर्थात  भ्र स्थायी  तौर  पर  बनाये  गये  मकानों  ),  पट्टे  पर  लिये

 गये  या  झषिगहदीत  मकानों  में  से  प्रत्येक  दूसरा  मकान  पारी  से  बाहर  दिये  जाने के  लिये  रख  लिया  जाता

 है

 Voz  |

 जी  हां  ।  कुछ  श्रेणियों में  जिन  प्राथमिकता तिथियों  तक  पहुंचे  हूं  वह  १०  वर्षों से

 अ्रधिक की  हैं

 सस्ते  रेडियो  सेट

 भक्त  दर्शन
 :

 ३१५३  <  श्री  नेक  राम  नेगी

 co  च०  शर्मा

 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सामुदायिक  श्रवण  योजना  के  श्रन्तर्गंत  प्रत्येक  राज्य  को  श्री  तक  कितने  रेडियो  सेट

 दिये  गये  atk

 भारत  सरकार  ने  उन  पर  कितना  व्यय  किया  है  ?

 सुचना  प्रसारण  मंत्री
 :  एक  विवरण  सभा  की  मेज  पर  रखा  जा

 रहा है  ।  दिखाये  परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  १०२]

 लगभग ५०  लाख  रुपये  ।

 ईरान  के  साथ  व्यापार

 1३१५४.  श्री  दलजीत  सिंह
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा
 उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  १६५७-५८  में  ईरान के  साथ  भारत  के  व्यापार  में  कुछ  घट-बढ़  हुई  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है  जिस  में  ईरान  के  साथ  हमारी  पिछले  चार  वर्षों  के  व्यापार  की  स्थिति दिखाई  गयी  है  ।

 ८,  अनुबन्ध  संख्या  १०३]

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  उत्पादों  की  बिक्री

 श्री  दलजीत सिंह  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  द्वारा  तैयार  किये  गये  माल  की  बिक्री के  लिये  PEXR—U  ate

 PEXI—Ns  में  हिमाचल  प्रदेश में  कितने  थोक  कौर
 फुटकर  डिपो  खोले  गये

 कौर

 पूल
 अंग्रेजी

 में
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 इसी  अवधि  में  इन  डिजाइनों  पर  कितना  व्यय  हुमा  है  पौर  उन  से  कितनी  हुई

 +  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  हिमाचल प्रदेश  में  अब  तक

 ऐसा  एक  भी  डिपो  नहीं  खोला  गया  है  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 fat  फटिलाइजस  एण्ड  केमिकल्स  लिमिटेड

 १३१५६.  श्री  दलजीत सिंह  :  क्या
 वाणिज्य

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा
 करेंगे

 किः

 समुद्री  फर्टिलाइजर्स  एण्ड  कैमिकल्स
 )

 लिमिटेड  में  ट्रेड  भ्रप्नेन्टिसों  को

 किन  विषयों  का  प्रशिक्षण  दिया  जाता  और

 वेतनों  श्र  भत्तों
 के

 रूप  में  उन्हें  कितनी  राशि
 दी  जाती है  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  वर्कशॉप  मशीन

 THAT  सम्बन्धी  इंजीनिर्यारंग  प्रारम्भिक  गणित  कौर  faafraa  के  बारे  में

 सैद्धान्तिक  लैक्चरों  के  साथ  लैबोरेटरी के  कार्य  के  बारे  में  प्रशिक्षण  दिया  जाता  इस  प्रशिक्षण  को

 पुरा  करने  के  | स  ट्रेड  भ्रप्रेन्टिसों को  प्रशिक्षण
 के

 लिये  कारखाने में  भेजा  जाता  है  जहां

 उन्हें  प्रविधिक  कर्मचारियों  के  साथ  कार्य  करने  का  प्रचार  मिलता  है  |
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 रुपये  प्रति  मास  की  वृत्ति  जो  एक  साल  की  श्रप्रेन्सिगिरी  पूरी  कर  लेने  के  बाद  बढ़ा

 कर  €०  रुपये  कर  दी  जाती  है  ।  जिन  भ्रप्रैन्टिसों  के  पास  प्रवेश  से  पहले  प्रविधिक  wear  होती  हैं  उन्हें

 आरम्भ में  ही  ga  रुपये  प्रतिमास दिये  जाते  हैं  ।

 वस्त्र  उद्योग  के  लिये  आयात  किया  गया  माल

 1३१५७.  श्री  दलजीत  सिंह
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 १९४५-५६  FEXE—Y  में  वस्त्र  उद्योग  के  लिये  कितने  मूल्य  के  माल  का  रायात  किया  गया  ?

 वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  १६५५-५६  ग्रोवर  PEXE—KY

 में  वस्त्र  उद्योग  के  लिये  जिस  माल  का  किया  गया  उस  का  मूल्य  लगभग  Zo,  ६४

 करोड़  रुपये  ११२ .  २८  करोड़  रुपये  है  ।  इस  अंक  में  मशीनों  अरन्य  माल  दोनों  का  मूल्य  शामिल

 ह ै।

 पत्र-पत्रिकाएं  का  निर्यात

 1३१५८.  श्री  दलजीत सिंह  :  काया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 में  जिन  पत्र-पत्रिकाओं
 का

 विदेशों  को  निर्यात  किया  गया  उन  में  से  कितनी  ऐसी  थीं

 जिन  में  प्रचार  साहित्य  wie  तस्वीरें  थीं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :
 श्रीलाल  साहित्य  बर  तस्वीरों  के

 निर्यात पर  प्रतिबन्ध  देश
 के  व्यापारिक  वर्गीकरण में  प्रचार-सामग्री वाले  पत्र-पत्रिकाओं  का

 "0

 मूल  प्रंग्रेज़ी  में
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 पंजाब  में  खेल  कूद  का  सामान  बनाने  वाले  केन्द्र

 1२१५४.  थो  बलजीत सिंह  :  कया
 वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री
 बताने की  कृपा  करेंगे

 पंजाब  में  कितने  केन्द्रो ंमें  खेल  कूद  का  सामान  बनता

 इन  केन्द्रों  में  कितने  व्यक्ति  प्रशिक्षण  पा  रहे

 ae ACE Oy  में  इन्होंने  कितना  सामान  बनाया  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  से  राज्य  सरकार से

 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  यथा  समय  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  रेशम  कीट  पालन  उद्योग

 1३१६०.  श्री  दलजीत सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  ने  हिमाचल  प्रदेश  में  रेशम  कीट  पालन  उद्योग  के  विकास  के  लिये  PEXW—Us A में  कितनी

 राशि दी  थी  ate  SYG—KE  में  कितनी  राशि  दी  जाने  वाली  है  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 हिमाचल  प्रदेश  में  रेशम  कीट  पालन

 उद्योग के  विकास  के  लिये  १६  KiKi  में  केन्द्रीय  सरकार  ने
 ८  ८.५६०  रुपये  मंजूर किये  थे  |  geuae—

 ६  के  लिये  WX,000  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  रखी  है  |

 नंगल  फर्टिलाइजर  एण्ड  केमिकल्स  )  लिमिटेड

 1३१६१.  श्री  बलजीत  सिंह
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या यह  सच  है  कि  नंगल  फर्टिलाइजर  फक्टरी के क्षेत्र में के  क्षेत्र  में  स्थित  जवाहर  arse  से

 निकाले  जाने  वाले  लोगों  की  दूकानों  को  गिराने  का  आदेश  इन  निकाले  जाने  वाले  लोगों  को  जमीनें

 दिये  बिना  ही  जारी  कर  दिये  गये

 इन  निकाले  जाने  वाले  लोगों  को  जमीनें  देने  में  विलम्ब  होने  के  क्या-क्या  कारण

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  area)  :
 रेल  की  पटरी  की  मार्ग  रेखा

 के  बीच में  पड़ने  के  कारण  जवाहर  मार्केट  क्षेत्र  की  कुछ  दूकानें  गिरा  दी  गयी  थीं  ।  निकाले  जाने  वाले

 लोगों  की  प्रस्तावित  बस्ती  में  स्थायी  रुप  से  स्थान  दिये  जाने  तक  के  लिये  कम्पनी  ने  इन  दूकानदारों

 जिन  की  दुकानें  गिरा  दी  गयी  कारखाने  की  भूमि  में  स्थित  एक  स्थान  पर  भ्र स्थायी  दूकानें  खड़ी

 करनें  की  waft  दे  दी  थी  ।

 जवाहर  ase  के  दूकानदारों को  बदले  में  देने  के  लिये  उपयुक्त  स्थानों  पर  कम्पनी ने

 निशान  लगा  दिये  हैं  ।  दुकानदारों  ने  यह  मांग  की  है  कि  उन्हें  ज्यादा  बड़ी  जगहें  दी  जायें

 झागों  है
 कि

 राज्य
 सरकार  के  परामर्श  से  इस  मामले  में  शी

 ne
 अन्तिम  निर्णय  हो  जायेगा  ।

 मूल  ४ प्रंप्रेज्ी  सें



 २  १६५८  लिखित  उत्तर  our

 पंजाब  में  दियासलाई के  कारखाने

 ait  दलजीत  सिह  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय  परियोजना  के  ala  पंजाब  के  पिछड़े  क्षेत्रों  में  दियासलाई  के

 कारखाने  खोलने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  क्या  श्र

 ये  कारखाने  कब  कार्य  करने  लगेंगे  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रो  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :  सहित ०  2०  2

 प्रयोजन
 अनुसूचित  क्षेत्रों  से  है

 ।  न
 तो  राज्य  की  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  और

 न
 केन्द्रीय

 कार्यक्रम

 के  भ्र घिन ही  पंजाब  के  ऐसे  क्षेत्रो ंमें  दियासलाई  के  कारखाने  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  है  |

 भ्र  प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 नंगल  फर्टिलाइजर्स एण्ड  कैमिकल्स  )
 लिमिटेड

 1३१६३.  श्री  दलजीत  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा
 करेंगे

 कि

 क्या  सरकार को  नंगल  फर्टिलाइजर फैक्टरी  के  निकाले  गये  लोगों  से  फैक्टरी  के  स्थान  में
 ७  छ«

 बनी  कुछ  दूकानों  के  arden  के  खिलाफ  श्रंभ्यावेदन  भेजे

 इन  में  से  कितनी  दूकानें  ऐसे  व्यक्तियों को  दी  गयी

 अभी  ऐसी  कितनी  दूकानों का  शझ्रावंटन दोष  रोक

 ?

 क्या
 यह  दूकानें  उन  निकाले  गये  लोगों  को  दी  जायेंगी  जिन्हों  ने  इन  के  लिये  आवेदन  किया

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  (att  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :
 कुछ  सज्जनों  ने  निकाले  गयें

 लोगों  की  पोर  से  इन  दुकानों को  उन  के  लिये  सुरक्षित  कौर  आवंटित  करने  के  लिये  अभ्यावेदन  भेजे

 ह  ||

 १३  ।
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 सत्य  बातों  के  समान  रहने  पर  निकाले  गये  लोगों  को  प्राथमिकता  दी  जायेंगी
 ।

 दिल्लो  भूमि  सुधार  श्रधिलियम  का  क्रियान्वयन

 1३१६४.  श्री  रामजी  वर्मा
 :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 )  दिल्ली  भूमि  सुधार  अधिनियम  के  क्रियान्वित  होने  के  बाद  कितने
 मध्यवर्तियों

 के
 बेदखल

 हो  जाने  की  संभावना  कौर

 उन्हें  संभवतया  कुल  कितने  प्रतिकर का  भुगतान  किया  जायेगा
 ?

 योजना  उपमंत्री  इया०  नं०  लगभग
 में

 जमीनों  के

 स्वामी  काश्तकार  दोनों  शामिल  हैं
 ।



 Gouv  लिखित  उत्तर  २  seas

 दिल्ली  भूमि  सुधार  अधिनियम  के  अधीन  भूमिका  री  ares  प्राप्त  करने  के  लिये  किसानों

 को  मध्य वत् तियों  को  प्रतिकर  देना  पड़ता  है  ।  कभी  भूमि  संबंधी  अभिलेख  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  शौर उन

 के
 प्राकार  पर  भूमि धारी  अधिकार  प्रदान  किये  जा  रहे  हैं  ।  इस  में  काइतकारों  उप  काश्तकारों  की

 श्रेणी  निर्धारित  करनी  होंगी  ate  यह  निश्चित  करना  होगा  fe  उन  के  कब्जे  में  कौन-कौन सा  क्षेत्र

 रहेगा
 |

 जब  तक  यह  कार्य  पुरा  न  हो  तब  तक  यह  शझ्रनुमान  लगाना  कठिन है  कि  किसानों  को

 कितना  प्रतिकर  देना पड़ेगा ।  फिर  अधिनियम की  धारा ७  के  अधीन  बंजर  चरागाहों या

 सभी  के  काम  बाली  जमीनों  के  स्वामित्व  के  अघिकार  धारण  करने  के  लिये  यह  अनुमान  है  कि

 सरकार  को  इन  के  स्वामियों  को  प्रतिकर  के  रूप  में  ६.५  लाख  रुपये  देने  पढ़ेंगे  |

 a  ७,
 लिपटा

 भो  स०  पण  बनर्जी

 श्री  तंगामणि

 श्री  प्रभात कार

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आयात  किये  गये  के  मूल्यों  पर  कोई  नियंत्रण

 यदि  तो  क्या  क़ीमत तय  की  गयी  कौर

 क्या  दिल्ली  के  विक्रेताओं  ने  इन  की  कीमत  १८०० रुपये  से  बढ़ा  कर  २३००  रुपये  कर

 दिये ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री ):  से  लोक-सभा पटल  पर

 एक
 विवरण

 रखा  जाता  है
 ।

 परिशिष्ट  ८,  श्रतुबन्ध  संख्या  १०४]

 पठानकोट में  विस्थापित  व्यक्ति

 ३१६६.  श्री  पदस  देव  :  कया  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-का्ये मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  स्यालकोट  से  जाये  विस्टा  पित  व्यक्तियों  के  लगभग  तीन  सौ  परिवार

 wa  भी  पठानकोट में  कास  की  झोंपड़ियों में  पड़े

 यदि  तो  सरकार इन  व्यक्तियों  का  मकान  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिये
 क्या

 कार्यवाही करना  चाहती  है  ?

 पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-काय मंत्री  महर  चन्द  sta

 )  पुनर्वास  मंत्रालय  पश्चिमी  पाकिस्तान  से  जाये  हुए  शरणार्थियों के  काम  को  खतम  कर

 रहा  इसलिये इन  लोगों  को  मकान  देने  के  लिये  कोई  नयी  योजनायें  नहीं  बनाई  जा  रही  हैं
 ।

 सहकारिता के  आघार  पर  कुटीरोद्योग

 1३१६७.  श्री  इलयापेरमाल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  आरम्भ  के  बाद  से  मद्रास  राज्य  में  सहकारिता  के  आधार
 पर

 कितने  कुटीर  उद्योग  आरम्भ किये  गये

 मूल  waist में



 सरकार  २
 १९४५८  SUIS  उप ६  ROLY

 इस  प्रयोजन  के  लिये  उस  राज्य  को  ae  तक  कितनी  राशि  waar  कौर  ऋण  मिल

 चके हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  मद्रास सरकार  ने  सुचना

 दी  है  कि  पंचवर्षीय  योजना  के  आरम्भ  के  बाद  से  कुटी रो उद्योगों  के  लिये
 उस

 राज्य

 में  २३३  सहकारी  समितियों  का  जन्म  gar  है  ।

 रेशम-कीट  नारियल  खादी  ग्रामोद्योगों

 कुटीरोद्योगों  के  विकास के  लिये  केन्द्रीय  सरकार ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  पहले दो

 वर्षों  में  मद्रास  राज्य  को  निम्नलिखित  रानियां  मंजूर  की  हैं

 अनुदान भ्छ्  ऋण

 २.६  १,७  0,580  रुपय  १,८२,६०,६८  ४  रुपय

 TENT उपयुक्त  राशियों  में  से  त  रानियां  कुटीरोद्योगों  सम्बन्धी  सहकारी  समितियों के

 लियें  दी  गयी हैं
 :--

 अन  दात

 RV  SR  WAZ  रुपय  १,६२,५२,८०२  रुपय

 दस्तकारी की  वस्तुभ्नों  का  निर्यात

 1३१६८  श्री दलजीत  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 १९५७  में  भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड नें  चेकोस्लोवाकिया

 पोलैण्ड को  कुल  कितने  मूल्य की  दस्तकारी  की  वस्तु भ्र ों  का  निर्यात

 इन  देशों  को  दस्तकारी  की  कितने  मूल्य  की  वस्तुभ्नों  के  संभरण  का  मौजूदा वादा  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  '४, ६६,६८१  रुपये
 ।

 4,08, 05%  रुपय े|

 घड़ियों का  श्रायात

 1३१६८  श्री  दलजीत  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 )  घड़ियों  और  घड़ियों  के  सामान  के  आयात  के  लिये  १९५७-५८  में  कितने  लाइसस  दिये

 गये  और  इन  लाइसेंसों पर  कितने  माल  का  किया

 अर्थात  किन-किन  देशों  से  किया  गया  और  इस  पर  कितनी  विदेशी  agit

 और हुइ  ह

 (7)  इस  वर्ष  की  क्या  रि
 स्थिति  है  ?

 aa  diet  में
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 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  ate  घड़ियों  के

 सामान  के  रायात के  लिये  १९५७  १९४५७  भ्रक्तूबर  rey

 से  मारे  १९४५८ की  लाइसेंस देने  की  अवधि  में  दिये  गये  लाइसेंसों का  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।  दिखाये  परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  १०४५] यह  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  कि

 इन  लाइसेंसों  पर  कितना  माल  मंगाया  गया  ।

 श्र  प्रत्येक  देश  से  ,  2ENY  और  १९४७ में

 mara की  गयी  घड़ियों  श्र  घड़ियों  के  सामान  ake  का  विवरण  लोक-सभा  पटल

 पर
 रखा  जाता  है

 ।
 परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  १०४५]  १९५७  के  बाद

 की
 ale

 के  झांकने  प्रभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 काम  दिलाई  दफ्तर

 1३१७०.  श्री  दलजीत  सिंह
 :

 कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 पंजाब  में  Pe Yg—Na A fH में  कितने  बेरोजगार  स्नातकों  ने  काम  दिलाऊ  दफ्तरों में  अपने

 नाम दर्ज

 इसी  wafer  में  वास्तव  में  कितने  व्यक्तियों के  लिये  नौकरी  का  प्रबन्ध  किया  गया
 ?

 जन्म  उपमंत्री  आबिद  :  V,aee I

 9&3

 बुनाई
 प्रौढ़

 रंगाई  के  चलते  फिरते  प्रदर्शन  यूनिट

 ३१७१.  श्री  दलजीत सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fir

 क्या  यह  सच  है
 कि

 पंजाब
 झर

 हिमाचल  प्रदेश  में  बुनाई  कौर  रंगाई  के  तरीकों में  सुधार

 करने  के  लिये  चलते  फिरते  बुनाई  और  रंगाई  प्रदर्शन  यूनिटों  की  स्थापना  की  गयी  और

 यदि  तो  स्थापित  किये  गये  यू  निटों  की  संख्या  कितनी  है  wie  पहाड़ियों  और  घाटियों

 के  किन-किन  स्थानों  का  इन  यूनिटों  ने  दौरा  किया  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 जहां  तक  हथकरघा बोले

 का  संबंध  एक  भी  चलते  फिरते  बुनाई  और  रंगाई  प्रदर्शन  यूनिट  की  स्थापना  नहीं  गयी
 ~

 लेकिन  पंजाब  में  सरकार  जो  यात्रा  करने  वाले  बुनाई  का  प्रदर्शन  करने  वाले  दल  रखती है  उन्हें

 उपकर  निधि  में  से  सहायता  दी  गई  हिमाचल  प्रदेश  में  ऐसे  किसी  प्रदर्शन दल  की  स्थापना  नहीं की

 गयी  थी  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 पंजाब में  केन्द्रीय  सरकार  की  परियोजनाओं

 1३१७२.  श्री  दलजीत  सिंह
 :

 कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PeYV—US  में  केन्द्रीय  सरकार  की  परियोजनाओ ंने  पंजाब में  कितने  रिक्त  स्थानों

 को  स्थापना



 २  १९५८  ६०५७

 कितने  रिक्त  स्थान  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  की  माफंत  भरे  श्र

 न  मेंसे  कितने  रिक्त  स्थान  अनुसूचित  जातियों  और  श्रनुसुचितत  ख़ादिम  जातियों

 के  सदस्यों  ने  भरे  ?

 पश्चिम  उपमंत्री
 प्राचीन  से  मांगी  सूचना  उपलब्ध  नहीं  हु

 चरखा  ि. कर्द्र

 1३१७३.  श्री  दलजीत  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 के  अम्बर  चरखे  केन्द्र  में  राज  कल  कितने  व्यक्ति  परीक्षण  प्राप्त  कर  रहे

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  १९५८ के
 अन्त  तक  जाब

 के  अम्बर  चरखा  केन्द्र  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  ——s

 कातने  वाले  २७३८

 ८्€ इंस्ट्रक्टर  )

 इन  कातने  वाले  व्यक्तियों  में  ग्रहबाधा  वेਂ  खादी  आश्रम  र  जालन्धर  स्थित  पंजाब  राज्य  के

 वादी  तौर  ग्रामोद्योग  बोड़े  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने
 वाले

 शामिल  नहीं  हैं  ।

 पंजाब  में  चमड़ा  प्रशिक्षण  व  उत्पादन  केन्द्र

 1३१७४.  श्री  दलजीत सिंह  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 कि

 पंजाब  राज्य में  चमड़ा  प्रशिक्षण  व  उत्पादन  ग्रोवर  चमड़ा  रंगने  के  केन्द्र  अलग  कितने

 इन  केन्द्रों  की  प्राय  श्र  व्यय  कया  ब्यौरा

 इन  केन्द्रों  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  वालों  में  अनुसूचित  जातियों  कौर  अरन्य  व्यक्तियों  की

 अलग  अलग  संख्या  कितनी  कौर

 PEYQHYNS  में  कितने  केन्द्र  प्रारम्भ  किये  गये  थे  ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :  से  (4)  THTa  में  इस  समय

 भी  चमड़ा  प्रशिक्षण  व  उत्पादन  कौर  चमड़ा  रंगने  का  केन्द्र  काम  नहीं  कर  रहा  है  ।  किन्तु  ग्रा

 कि  खादी  कौर  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  पंजाब  खादी  ग्रामोद्योग  प्रादमपुर-दोश्नाबा

 को  झ्रावंटित  एक  प्रशिक्षण  व  उत्पादन  केन्द्र  में  शीघ्र  कार्य  आरम्भ  हो  जायेगा  ।  राज्य  सरकार  कुछ

 चमड़ा  प्र  दक्षिण  केन्द्र  संचालित  कर  रही  है  किन्तु  उन  के  बारे  में  पूरी  जानकारी  wal  उपलब्ध

 नहीं  है  ।

 विनय  नगर  में  सरोजनी  मिनट

 -
 fat  भोगजी  भाई

 :

 1३१७४.
 att  रामेश्वर  टाटिया  :

 व्या  पुनर्वास तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्ये  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा
 करेंगे

 कि
 :

 )
 क्या  यह  सच  है  कि  सरोजनी  विनय  नई  दिल्ली  के  दूकानदारों  ने  दूकानों  के

 स्वामित्व  अधिकार की  मांग
 की

 दौर
 oma

 रसूल  अंग्रेजी  में

 93
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 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में
 कया  कार्यवाही  की  गई  है

 ?

 तथा
 श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री

 मेहर  चन्द
 :  हां

 इस  विषय  पर  अत्यन्त  सावधानीपूर्वक  विचार  किया  गया  है  किन्तु  उन  की  प्रार्थना  को

 स्वीकार  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  एक  से  अधिक  स्थानों  का

 1२१७६
 S  श्री  हेमराज  :

 श्री  ०  क०  गोपालन  :

 कया  पुनर्वास  तथा  अल्पसंख्यक-कय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विस्थापित  व्यक्तियों  द्वारा  एक  से  अधिक  स्थान  अ्रावंटन  के  कितने  मामले  ol  तक

 सरकार  की  सुचना  में  हैं  ;  रोक

 इन  आवंटनों  को  रह  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठायें  गये  हैं  ?

 तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री  मेहर  चन्द  खन्ना  )  )  कौर
 .  एक  से  प्रतीक

 स्थानों  क  आवंटन  के  मामलों  के  बारे  में  अ्रलग  सांख्य कों  नहीं  रखी  जाती  है  ।  जिन  स्थितियों  में

 के  आवंटन  का  पता  लगा  कौर  वे  सिद्ध  ो  गये  वहां  अतिरिक्त  स्थान  का  आवंटन  रह  कर

 गया |

 पंजाब  में  हथकरघा उद्योग

 श्री  दलजीत  सिंह
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 कि

 पंजाब  में  हथ करघा  उद्योग  श्रमिक  को  PERV—US  में  दी  गई  औसत  मजूरी  तथा  wey  सुविचारों  का

 क्या  स्वरूप  है  ?

 तथा
 उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर

 :  हथकरघा  श्रमिक  की  औसतन

 मासिक  मजूरी  ६०  रुपये  सामान्यतया  उसे  अ्रौर  कोई  सुविधा  नहीं  दी  जाती  है  |

 के  हथकरघा  बुनकर

 1३१७८.  श्री  दलजीत  सिंह
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 नः (  )  सरकार  ने  पंजाब  के  बुनकरों को  १९५७  में  सस्ती  दर  पर  कुछ  सुत  सम्मानित

 किया  कौर

 क्या  उपरोक्त  wales  में  बुनकरों  को  सूत  खरीदने  कौर  हाथ करघा  वस्त्र  की  बिक्री  बढ़ाने

 के  लिये  कुछ  राजकीय  सहायता  स्वीकार  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :  नहीं ।

 सूत  खरीदने  के  लिये  कुछ  राजकीय  सहायता  स्वीकार  नहीं  की  गई  |  PEXV—UG  में
 क

 हाथ करघा  वस्त्र  की  बिक्री  बढ़ाने  के  लिये  २,१३,३४०  रुपये की  राजकीय  सहाय  ताम  जूर  की  गई

 =
 |  पू  ा  में
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 QEYS-YE  के  लिये  पंजाब  की  वार्षिक  योजना

 1३१७६.  श्री  दलजीत  सिंह  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 |  नी  )  दया  यह  सच  है  कि  FEY —¥E  के  में  योजना  परिव्यय  में  कुछ  कमी  की

 alt

 यदि  तो  इस  कटौती  से  कौन-कौन  सी  योजनायें  प्र भावित  होंगी  ?

 उपमंत्री  दया०  न ं०
 :  १९५८-५६ के

 लिये
 राज्य  की  विधिक  योजना  के

 घिन  ३३  .  ७८  करोड़  पये  का  परिव्यय  अ्रनुमोदित  किया  गया  था  जब  कि  राज्य  सरकार  ने  मूलतः

 ४३.३८  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  था  |

 इस  सम्बन्ध  में  विस्तृत  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 कालीन  बनाने  वालें  करखाने

 1३१८०.  श्री  दलजीत सिंह
 :  क्या  वाणिज्य

 तथा
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि

 देश  में  कालीन  बनाने  वाली  कितनी  फैक्टरियां  हैं  ;  भर

 इन  फैक्टरियों  का  वार्षिक  उत्पादन  कितना  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :  (  a  )

 }  ऊन  कालीन

 कुटीर  उद्योग  के  आधार  पर  बनाये  जाते  हें  ।  सम्पूर्ण  निर्माता  एककों  के  बारे में  पूरी  जानकारी  उपलब्ध

 नहीं  है  किन्तु  प्रख्यात  कालीन  निर्माता  लगभग  ५०  हैं  ।

 प्रयत्न  किया  जायेगा  कौर  जितनी  भी  जानकारी  एकत्र  करना  संभव  हम्ना  उसे  यथा  समय

 लोक-सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 हिमाचल  प्रदेश  में  काम  दिलाऊ  दफ्तर

 1३१८१.  श्री  दलजीत  सिंह
 :

 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हिमाचल  प्रदेश  में  काम  दिलाऊ  दफ्तरों  में  पहली  १९
 Ue  को न  नाप  कितने  व्यक्ति  पंजीकृत  थे  ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  ५७२

 पंजाब में  ग्राम दान

 ३१८९२.  श्री  दलजीत सिंह  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  ग्राम दान  सूची  में  का  कोई  गांव  सम्मिलित  तर

 यदि  तो  इस  गांव  का  क्या  नाम  है  ?

 योजना  उपमंत्री  दया०  to  :  शर
 प्रखिल  भारत  सबवे  सेवा  संघ

 से

 प्राप्त  नवीनतम  जानकारी  के  आधार  पर  १९४७  के  अन्त  तक  पंजाब  में  कोई  ग्राम दान  नहीं

 ।  त्र  राज्य  सरकार  से  जानकारी  झ्रामंत्रित  की  गई  है  कौर  प्राप्त  eld  ही  इसे  लोक-सभा

 के  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।
 RE.

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  स०  बुर्जों

 श्री  प्रभात कार
 PRRER.

 व

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  बन्द  कपड़ा  मिलों  के  प्रबन्ध  की  जांच  के  लिये  कोई  समिति  स्थापित  को

 जा  रही

 यदि  तो  समिति  के  कौन-कौन  सदस्य  ak

 समिति  के  निर्देश  पद  क्या  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  :  से  उद्योग

 एवं  १९४५१  की  धारा  १४  के  अधीन  सरकार  कपड़ा  मिलों  के  बन्द  होने  की

 परिस्थितियों  की  जांच  इस  प्रयोजन  के  लिये  नियुक्त  समिति  द्वारा  करवा  सकती  है  ।  इन  मिलों  के  प्रबन्ध

 की  जांच  के  लिये  किसी  पृथक  समिति  की  स्थापना  नहीं  की  गई  है  किन्तु  कुछ  वैयक्तिक  मामलों  में  ३

 या
 ४

 सदस्यों  की  समितियां  नियुक्त  की  गई  हैं
 ।  इन  समितियों  में  प्रमुख  उद्योगपति

 कौर  गैर-सरकारी

 सदस्यों
 के  साथ  साथ  वस्त्र  आयुक्त  संगठन  के  एक

 अधिकारी  सदस्य-सचिव के  रूप  में  रहते
 इन

 समितियों
 के

 लिये  कोई
 निर्देश  पद  नहीं  होते  हैं  किन्तु  अपेक्षा की  जाती  है  कि  वे

 प्रत्येक  मामले  में

 परिस्थितियों की  पुरी  जांच  करेंगे  ।

 दिल्ली  भूमि  सुधार  अधिनियम

 1३१८४.  श्री
 व  ०.

 च०
 मलिक

 :
 कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 दिल्ली  संघ  राज्य-क्षेत्र  का  कुल  क्षेत्रफल  कितना

 दिल्ली  के
 ग्राम्य  क्षेत्र  का  कितना  क्षेत्रफल

 भूमि  सुधार  ऐक्ट  कितने  क्षेत्र  में  लाग  होता  है  |

 योजना  उपमंत्री  (sit
 इया०  :  हे,६५,५९८  एकड़ ।

 ३,२०,१७६  एकड़  |

 २,६०,८८ १  एकड़  |

 महात्मा  गांधी  की  कृतियों  का  संकलन

 श्री
 |: ह ५

 का  भट्टाचार्य
 :

 ३१८४५.
 श्री  स०  चं०  सामन्त

 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  ११  24S  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  १६१६  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया  महात्मा  गांधी  की  कृतियों  के  प्रस्तावित संकलन  में

 १९२१ के  परचा तके ्य  भाषण  वक्तव्य  सम्मिलित रहेंगे  ?

 कौर  प्रसारण  मंत्री
 :  जी

 हां
 ee

 मूल  झ्र प्रे जी  में
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 पंजाब  की  पहाड़ियों  के  बार  में  प्रलेख  चित्र

 ३१८६,  को  हेमराज  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पंजाब की  विशेष  रूप  से  कांगड़ा  कुल्लू  लाहौल  घाटी  शर

 स्पिति घाटी  के  बारे  कितने  प्रलेख  चित्र  बनाये  गये

 उक्त  प्रलेख  चित्रों  का  निर्माण  सरकार  द्वारा  किया  गया  है  अथवा  प्राइवेट  ऐजेंसियों

 झर

 यदि  प्राइवेट  ऐजेंसियों  ने  इन  का  निर्माण  किया  है  तो  इन  प्रलेख  चित्रों  को  प्राप्त  करने

 के  लिये  सरकार  ने  कया  प्रयत्न  किये  है
 ?

 सुचना
 प्रौढ़

 प्रसारण  मंत्री  (Sto  केसकर )  :  )  से  (7).  फिल्म्स  डिवीजन  ने  दो  चित्र  रिलीज

 किये हू  प्रदेशਂ  ate  एंड  ।  इन  चित्रों  में  कुल्लू  घाटी  के  दृष्य  प्रदर्शित

 वीट  के  बारे  में  लगभग  २०००  फीट  लम्बी

 एक  रंगीन  फिल्म  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  ।  उसे  शीघ्र  ही  प्रदर्शित  किया  गायेगा  ।

 पता  लगा  है  कि  गैर-सरकारी  निर्माताओं  द्वारा  wt  तक  तीन  प्रलेख  चित्र  निर्मित  किये  गये

 ह
 cy

 (१)  कुल्लू--दि  हैपी  वैली

 (२)  AK

 (3)  स्पिति

 पहला  चित्र  खरीद  लिया  गया  है  ate  हमारे  वाणिनी ज्यदा  सकीं  में  प्रदर्शित  कर  दिया  गया  है  ।

 aa
 दो  चित्रों

 के
 freer  wed  प्रचार  हेतु  खरीदे  गये  थे  ।

 खादी  सहकारी  समितियां

 ३१८७.  श्री प०  ला०  बारुपाल  :  व्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  शुद्ध  खादी  का  निर्माण  करने  वाली  बनकर  संस्थानों  को  निखिल  भारतीय  खादी  द्वारा  प्रमाणपत्र

 देने  के  क्या  नियम हैं  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :
 त्०  भा०

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  बो

 ने  खादी  के  लिये  प्रमाणपत्र  देने  के  जो  नियम  बनाये  उनकी  एक  प्रति  लोक-सभा के  पटल  पर  रखी

 ती  है  ।  परिशिष्ट  ८,  अनुबन्ध  संख्या  १०६]  ।  ये  नियम  अब  भी  लागू  हैं  ।

 सरकारो  कर्मचारियों  के  लिये  श्रीवास  स्थान

 १३१८८.  श्री  ato  कया  श्रीवास  फ़ौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 शर  श्रेणी  के  स्थान  के  अधिकारी  सरकारी  कर्मचारी  दिल्ली  में  अलग

 way  कितने

 इन में से  कितने
 व्यक्तियों  को  att  तक

 कोई
 नहीं  दिया

 मूल  ह. क श्रग्रेंजी मे
 में
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 नियमित  एफ  श्रेणी  के  के  अ्रधिकारी  ऐसे  कितने  व्यक्ति  हैं  जिन  की  प्राथमिकता

 तिथि  ३१
 avy g से  पुर्व  है  किन्तु  जिन्हें  कभी  wort  श्रेणी  के  क्वाटर  आवंटित  नहीं  किये

 ~  za
 TH  श्र

 सम्पूर्ण  कर्मचारियों  को  अपनी  श्रपनी  श्रेणी  के  श्रावास के  उपबन्ध  के  लिये  क्या  कदम

 उठाये गये  हैं  ?

 श्रीवास  श्र  संभरण  उपमंत्री
 अनिल  Fo  :  श्रेणी  ।

 एफ  श्रेणी  ।

 श्रेणी

 श्रेणी  ।

 १३०  3
 इन  अधिकारियों के  पास  निम्न  श्रेणी  का  श्रीवास  है  |

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना के  प्रारम्भ  से
 ६८४८  ई  कौर  एफ  श्रेणी  के  फ्लैट  निर्माण  करने

 की  मंजूरी दे  दी  गई  है  ।  उन में  से  ३,७२८ पुरे  हो  गये  १०८७  का  निर्माण  कराया जा  रहा  है

 दोष  २०३३  यूनिट का  निर्माण  कायें  शीघ्र  प्रारम्भ  किया  जायेगा  |

 दूतावासों के  भवन

 ३१८६.  श्री  पदम देव
 :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 facet
 में

 कितने  भारतीय  दूतावासों के  भ्रपने  भवन

 भारत  में  कितने  देशों  ने  भ्र पने  दूतावासों  के  लिये  भवनों  का  निर्माण  कर

 इन  भवनों  के  निर्माण  के  लिये  स्थान  किस  प्रकार  लियां  कौर  दिया  जाता
 ब्रोकर

 क्या  दूतावास  करमुक्त  हूँ  इन  से  कर  लिया  जाता  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल

 चार  देशों  जापान  ate  थाई  देश  )  ने  नई  दिल्ली  स्थित

 पुरी  में  भ्र पनी  चांसरी  की  इमारतें  बना  ली  हैँ

 नई  दिल्ली  स्थित  राजनयिक  मिशन
 को

 चाणक्यपुरी  में  जगह  चुनने  में  सहायता  दी  जाती

 यहां  उन्हें  किफायती  दरों  पर  जमीन  दी  जाती  है  ।  यह  उन  की  इच्छा  पर  है  कि  वे
 ४

 निर्धारित

 फार्मों  में  से  किसी  एक  पर  पट्टा नामा  कर  सकते हैं  ।  प्रीमियम कौर  जमीन  के  किराये

 की  अदायगी  के  ढंग  के  अनुसार  इन  फार्मों  में  अन्तर  है  ।  इस  के  बाद  नई  दिल्ली  के  भूमि

 और  विकास  ऐंड  डेवलपमेंट  को  विदेश  मंत्रालय  इस  बात  का  अधिकार  दे  देता

 है  कि  वह  पट्टानामा कर  दे  झ्र  संबद्ध  निदान  को  जमीन  का  कब्जा  सौंप  दे  ।  फिर  पट्टे  के  ये  दस्तावेज

 इंडियन  रजिस्ट्रेशन  2Eor  के  श्रन्तगंत  रजिस्टर  किये  जाते  हैं  ।

 राजनयिक  fret  द्वारा  जमीन  खरीदने  के  लिये  जो  पट्टेनामे  किये  जाते  हैं  उन  पर  टिकट

 शुल्क  डयूटी  )  कौर  रजिस्ट्रेशन  फीस  की  अदायगी  से  भारत  सरकार  उन्हें  छूट  देती  है  क्योंकि

 उन  की  सरकारें  हमारे  मायनों
 को

 अपने  देशों  में  छुट  देती  हैं
 ।

 इसी
 ara

 पर
 उन  से  राजस्व

 )  सम्बन्धी  कर  भी  नहीं  लिए  जाते  ।  नगरपालिका  द्वारा  जो  सेवायें  दी

 क  आकन जाती  हैं  उन  के  लिये  कर  अवध्य  लिये  जाते  हूँ
 ।

 ह  ह

 मूल  अंग्रेजी  में



 २  १९४५८  लिखित  उत्तर  ६०६ दे

 राम

 ३१६०.  श्री  पद्म देव  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रेशम
 के

 प्रख्यात
 के  रोकने  झर  देश  की  रेशम  की  झ्रावश्यकता  को  देश  में  बने  रेशम  से

 पुरा  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ;

 wa  तक  रेशम  के  कितने  प्रशिक्षण  ate  उत्पादन  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  हैं  ;

 रेशम  के  उत्पादन  में  देश  कब  तक  स्वावलम्बी  हो  सकेगा
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  :
 देश  में  कच्चे रेशम

 का  उत्पादन  ढाने  के  उद्देश्य  से  कच्चे  रेशम  के  कीड़े  पालने  के  उद्योग  का  विकास  करने  कौर
 ५  ७  29४

 को  घटाने  के  लिये  नीचे  लिखे  कदम  उठाये  गये  हैं  :-

 (१)  राज्य  सरकारें  दाह तुत  की  खेती  भ्र  रेशम  के  कीड़े  पालने  की  प्रणालियों  में  सुधार

 रेशम  कातने  की  आधुनिक  विधियां  काम  में  लाने  कौर  संगठन  को  अच्छा  करने  के  लिये  जो  योजनाएं

 बनाती  हं  उनके  लिये  केन्द्रीय  सरकार  उन्हें  वित्तीय  सहायता  देती  है  ।

 (२)  केन्द्रीय  रेशम  बोड़  जोकि  एक  कानूनी  संगठन  का  सारा  खरच  केन्द्रीय  सरकार  उठाती

 है
 ।

 यह  बो  प्राविधिक  सलाह  तथा  TAT  की  सुविधाएं  प्रदान  करता  है
 ।

 (३)  केन्द्रीय  सरकार  पश्चिमी  बंगाल  के  बरहम पुर  स्थान  पर  एक  अ्रखिल  भारतीय

 शाला  चलाती  है  जिसका  नाम  केन्द्रीय  रेशम  कीट  पालन  गवेषणाशाला

 (8)  कच्चे  रेशम  का  आयात  प्रद  स्टेट  ट्रेडिंग  कारपोरेशन इंडिया  लि  ०  द्वारा  किया  जाता

 है  जिससे  कम  से  कम  परिमाण  में  ही  रेशम  का  आयात  किया  जाय  ।

 पंद्रह  ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  समाप्त  होने  तक  ।

 कपड़े  का  स्टाक  उस  पर  उत्पादन  शुल्क

 श्री पी०  रा०  रामकृष्णन
 :

 ग
 थो  cto  सी०

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 १८  १९४५८  को  लोकसभा  में  उदघोषित  मीडियम  कौर  कोर्स  कपड़े

 पर  उत्पादन  शुल्क  में  १५  करोड़  रुपये  की  छूट  के  अलग  प्राप्त  ;

 मीडियम  और  कोसे  कपड़े  का  वर्तमान  स्टाक  अलग  अलग  कितना
 शरर

 कितने  मिलों  ने  पूर्ण  रूप  से  अथवा  आंशिक  रूप  में  मिलें  बंद  कर  दी  हैं  और  इन  मिलों

 में  कितनी  सुपरफाइन  कपड़ा  बनाती  हैं
 ?

 अंग्रेजी
 में



 RORY  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  २  ges

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  ७  इस

 =.
 प्रकार हू

 करोड़  रुपयों  में

 कोस

 22.5

 0.9

 2.0

 g¥.0

 ——

 मिलों  के  पास  अलग  अलग  प्रकार  का
 न

 बिका  कपड़ा
 १२  QEUS HY SA THT को  इस  प्रकार

 था

 कोर्स  aitsqa  फाइन  सुपर फाइन  कल ह

 में  )  में  )

 €०,  २००  १६,  Boo  92,900  रे  रे  २,१००
 २१२,६००

 १२  2&¥ Al को  २६  मिलें  पूरी  बंद  थीं  ate  ३७  मिलें  आंशिक  रूप  में  बंद  थी
 ।'

 इन  मिलों  में  से  कोई  भी  मिल  सुपर फाइन  कपड़ा  नहीं  बनाती  है  ।

 खेल  कद  का  सीमित  बनाने  वाले  उद्योग

 TRL. ST BACT : TT aThosy श्री  हेमराज  :  क्या  वाणिज्य
 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 PEUG-HE  में  खेल  कूद  की  वस्तु ग्र ों का  निर्माण  करने  वाले  उद्योग  के  विकास  के  लिये  पंजाब  सरकार

 को  दी  जानें  वाली  प्रस्तावित  केन्द्रीय  सहायता  कितनी  है  ?

 fatter  तथा  उद्योग  मंत्री
 लाल  बहादुर  शास्त्री  पं  जाब

 सरकार
 को

 १६५८-५६

 में  खेल  कूद  का  सामान  निर्माण  करनें  वाले  उद्योग के  विकास  के  लिये  विशेष  रूप से  कोई  रकम

 निर्धारित  नहीं
 की

 गई  है
 ।

 यदि
 राज्य  सरकार

 कोई  योजना  प्रस्तुत  करे  तो  सहायता  सम्बन्धी

 निर्धारित  cafe  के  आधार  पर  वित्तीय  सहायता  देने  के  विषय  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 मद्यसार  समिति  का  प्रतिवेदन  तथा  उस  पर  सरकारी  संकल्प

 उद्योग  मंत्री
 सुभाष

 :

 पटल  पर  रखता हूं  —a

 :  सें  निम्नलिखित  पत्रों की

 एक-एक

 प्रति  सभाਂ

 (१)  मद्यसार  समिति  का  प्रतिवेदन ।

 (२)  मद्यसार  समिति  के  प्रतिवेदन  में  की  गयी  कुछ  सिफारिशों  को  स्वीकार  करनें  वाला
 सरकारी  संकल्प  संख्या  एच०  सिर  दिनांक २२  2eNs I

 में  रखी  देखिये  संख्या  ६८४५८)

 मूल  wast  में



 २  १६४५८  Roey तारांकित  प्रदान  संख्या  eRe  क  अनुपूरक

 प्रदान
 के

 उत्तर  की  शुद्धि

 कमंचारो  राज्य  बीमा  निगम  का  श्रायव्ययक  प्रावधान

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  में  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  १९४८

 की  धारा  ३६  के  श्रन्तगंत  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  वर्ष  e445  के  संशोधित  प्राक्कलन

 व
 वर्ष  EY GMYE  के  श्रायव्ययक  प्राक्कलन  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०

 कमंचारो  भविष्य  निधि  योजना  में  संशोधन

 श्री  आबिद  में  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  PER HT की  धारा ७  की

 उपधारा  (२)  aaa  कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना  में  कुछ  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाली  दिनांक
 १९  १६५८  की

 अधिसूचना  संख्या  जी
 ०  एस०  कार  २६१  की  एक

 प्रति  सभा-पटल
 पर

 रखता

 a  ।

 में  रखी  देखिए  संख्या  एल०  Fto—— Gee /Na)

 ग्रर्ति८क्त  अनुदानों  की  मांगें  १९५४-५५

 feat  उपमंत्री  शाहनवाज  :  में
 वर्ष

 Seyv—UY H fad wlgeqas
 के  लिये

 श्रायव्ययक

 के  बारे  में  अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगों का  एक  विवरण  उपस्थापित  करता  हूँ  ।

 अ्रधीनस्थ  विधान  संबंधी  समिति

 तीसरा  प्रतिवेदन

 सरदार  हुक्म  fag  (afer)
 :

 में  प्रधान  विधान  सम्बनैधी  समिति  का  तीसरा  प्रतिवेदन

 याय

 सरकारी  भू-गृहिणी
 कब्जाधारियों  का  विधेयक

 ara  समिति  का  प्रतिवेदन

 श्रीवास  श्र  संभरण  उपमंत्री  भ्रमित  कु०  में  सरकारी  भू-गहिरी

 कब्जाधारियों का  ge4s  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति
 के  प्रतिवेदन

 एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 जलजला

 तारांकित  संख्या
 १९१५

 के  अनुपूरक  प्रतीक  उत्तर  की  शुद्धि

 1  उद्योग  मंत्री
 मदुराई

 :  लोक  सभा
 में  २९  १६५८  को  छोटी  कारों

 के
 रायात

 के  सम्बन्ध  में  पूछे  गये  तारांकित  -  प्रदान  संख्या  as  १५  पर  श्री  फीरोज  गांधी  के  एक  अनुपूरक

 प्रश्न
 के

 उत्तर  में  मेंने  यह  बताया  था

 कोई  नहीं  हैं  ।  नवम्बर  सही  wafer  नहीं  है
 ।  सभा ने  इस

 पर  किसी  समय  जनवरी  में  वादविवाद  किया

 सभा  में  उस  समय  कौर  फिर  जनवरी  जब  हमने
 भा

 रतीय  प्रफुल्ल

 विधेयक  पर  वाद  विवाद  किया  था  व्यक्त  किये  गये  विचारों
 के

 मेंने वही

 मूल
 क

 मं



 तारांकित  प्रश्न  संख्या  १९६१५  के  सुपूरक  २  geys

 प्रदान  के  उत्तर  की  शुद्धि

 मनु  भाई  भाई

 बात  कही  थी  कि  हमारे  इन  मित्रों  द्वारा  अतिरिक्त  उत्पादन  करना  अच्छा  नहीं

 सही  स्थिति  यह  है  कि  भारतीय  प्रफुल्ल  अधिनियम  पर  वाद-विवाद  १९४५७

 था  बात  तो  माननीय  सदस्य  श्री  फीरोज  गांधी  ने  ठीक  कही  कि  वाद-विवाद

 १९५७  में  था  पर  इस  बात  को  उन्होंने गलत  समझा  कि  बेबी  हिन्दुस्तान कार  का  उत्पादन

 कार्यक्रम  १९५७ में  भ्रनुमोदित  किया  गया  था  ।  न  तो  मुख्य  प्रदान  के  उत्तर  में  a  न
 किसी

 अनुपूरक  प्रश्न  के  उत्तर  में  शौर
 न

 अरन्य  ही  किसी  समय  में  ने  यह  कहा  था  कि  बेबी  हिन्दुस्तान  कार  का

 उत्पादन  अ्रकतूब र, ५  GER  में  अनुमोदित किया  गया  था  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  श्री  फीरोज

 गांधी  ने  अपने  अनुपूरक  प्रशन  में  उल्लेख  किया  है  ।  प्रदान  के  उत्तर  में  जो  विवरण  सभा  पटल  पर
 रखा

 गया  उसमें
 शर

 में  ने
 जो

 अ्रनुपूरक  प्रश्नों  का  उत्तर  दिया  उसमें
 भी

 में  ने  स्पष्ट  बताया
 था

 कि

 १९४५७  से  चल  रही  विदेशी  विनिमय  की  कठिनाइयों  के  कारण  बेबी  हिन्दुस्तान  कार  के  बड़े  पैमाने  के

 उत्पादन  की  भ्र तुम ति  नहीं  दी  जा  सकती  प्रौढ़  प्रतीक  आयात  के  रूप  में  एक  छमाही  में  लगभग  २००

 बेबी  हिन्दुस्तान  की  प्रति  wat  तक  दी  गई  है  ।

 फीरोज  गांधी  :  माननीय  मंत्री  के  उत्तर  से  एक  बड़ा  महत्वपूर्ण

 प्रदान पैदा  होता  है  जो  में  श्राप  के  समक्ष  लाना  चाहता  हूं  ।  तीन  दिन  पुर्व  प्रापर  उस  प्रश्न  पर  कोई

 अ्रनुपुरक प्रश्न नहीं दिया था प्रश्न  नहीं  दिया  था
 ।  तीन

 दिन  बाद  राज  मंत्री  महोदय  कहते  हैं  कि  माननीय  सदस्य  की
 बात

 ठीक  थी  are  स्वयं  उनकी  बात  गलत  थी  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  कोई  ऐसी  प्रक्रिया  बनाई  जाये  जिससे

 सदस्यों  को  शभ्रग्ेतर  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने  व  स्पष्टीकरण  मांगने  का  मिल  सके  ।

 उत्तर के  एक  भाग  को
 तो  उन्होंने शुद्ध  कर  दिया  में  चाहता हूं  कि  दूसरे  भाग  को  भी

 वे

 शुद्ध कर  उन्होंने  ज़ोरदार  शब्दों  में  इस  बात
 को

 गलत  बताया  है  कि  पहली  safe  के  मुकाबिले  में

 १९४७  में  की
 आयात  श्रनुज्ञप्तियों में  कोई  भी  कमी  नहीं  की  गयी  में  माननीय  मंत्री

 से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  Pugh के  १२  महीनों  कौर  2840 F के  १४५  महीनों  में  aa के  प्रत्यंगों

 का  एक  विवरण  जिसमें  राशि  कौर  कारों  की  संख्या  दोनों  दी  गई  सभा  पटल  पर  रखें  ताकि  सभा  यह

 ज्ञान  सके  कि  मेरी  बात  सही है  यां  माननीय  मंत्री
 की  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अग्रेतर  करेगी  |

 श्री  फीरोज  गांधी  :  क्या  में  उत्तर  की  करूं  ?

 श्री  मनुभाई  शाह  में  दोनों  आंकड़ों  का  विवरण  परिचालित  करवा  दूंगा  ।

 पिछली  बार  भी  माननीय  सदस्य  ने  मुझसे  या  में  उत्तर  मांगा  था  ।  श्राप की  अनुमति

 से  उन्होंने  जो  कुछ  भी  कहना  कहा
 ।

 में  समझता हूं  कि  शुद्धि  वक्तव्य  के  अवसर  पर  सामान्यतः

 ऐसी  प्रक्रिया  नहीं  wears  जाती  ।  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  शायद  माननीय  सदस्य  सोचते  हैं
 कि

 कारों  के  उत्पादन  के  लिये  जिन  पुर्जों  की  आवश्यकता  होती है  उनके  लिये  किसी  कारखाने द्वारा

 aaa का  न  तो  कोई  निश्चित  अ्रभ्यंद  है  ग्रोवर  न  ही  कोई  निर्धारित  यह  सच  है  कि  LEXY,

 ae el  प्रौर  PENG  की  तुलना  में  aa  विदेशी  विनिमय  की  कठिनाई  के  कारण  सभी  उद्योगों  की  कच्चे

 माल  के  आयात  में  बहुत  काफी  कमी
 कर दी  गयी है  ।  में  सभा

 को  विश्वास  दिलाना  चाहता  ————
 हूं

 कि

 wast  में



 २  १९५८  तारांकित  प्रदान  संख्या  eRe  के  भ्रनुपूरक  RRs

 प्रश्न  के  उत्तर  की  शुद्धि

 ना  तो  किसी  भी  कारखाने  के  साथ  पक्षपातपूर्ण  व्यवहार नहीं  किया  गया  पिछले  १५  महीनों में

 देश  की  नीति  निश्चित  कर  दी  गयी  है  ।  हम  यह  कोशिश  केर  रहे  हें  कि  १९५६ के  उत्पादन

 स्तर  तथा  gays  के  रोजगार  स्तर  को  देश  भर  के  सभी  उद्योगों  में  यथासंभव बनाये  रखा  जाये  ।

 OT  RY

 सभा  का  कायें

 काय  मंत्री  सत्यनारायण  ः  की  अनुमति  से  में  घोषणा  करता

 हूं  कि  ५  से  आरम्भ  होने  वाले  सप्ताह  में  इस  सभा  में  यह  सरकारी  कार्य  लिया  जायेगा

 (१)  राज  की  कार्य  सूची  के  किसी  ऐसे  कार्य  पर  विचार  जो  राज  समाप्त  न

 (२)  व्यापार  तथा  पण्य  चिन्ह  विधेयक  समिति  को  सौंपन ेके  ;

 (३)  निम्नलिखित  पर  विचार  ate  उन्हें  पारित

 भारतीय  स्टाम्प  विधेयक

 दान-कर  प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित रूप  में

 विधेयक सरकारी  भू-गृहिणी  कब्जा धारियों  का

 जिसके  राज्य-सभा  द्वारा  शीघ्र  ही  पारित  किये  जाने  की  war  है  ;

 प्राचीन  स्मारक  तथा  पुरातत्व  सम्बन्धी  स्थान  व  अवशेष

 राज्य-सभा द्वारा  पारित  रूप  में  ।

 (४)  उल्लिखित  तिथियों  को  निम्नलिखित विषय  भी  लिये  जायेंगे  ——

 ५  मई  को  ४  बजे  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  द्वारा  प्रस्तुत  किये  जाने  वाले

 एक  प्रस्ताव  ३०  १९४७ को  समाप्त  होने  वाली  watt  के  लिये

 प्रौद्योगिक  वित्त  निगम के  वारिक  प्रतिवेदन पर  चर्चा  ।

 ६  मई  को  ४  बजे  श्री  नारायणन्  कुट्टी  मेनन  द्वारा  प्रस्तुत  किये
 जानें  वाले एक  प्रस्ताव  वर्ष  १९  ४५४-५४५,  PEUY—UE  कौर  <eug-

 ४७  के  लिये  कमेंचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  वार्षिक  प्रतिवेदनों  पर

 चर्चा  ।

 ७
 मई  को

 ४
 बजे  श्री

 राजेन्द्र
 सिंह  तथा  अन्य  सदस्यों  द्वारा  प्रस्तुत

 किये  जाने  वाले  एक  प्रस्ताव  Peyq—Yy  के  लिये  इण्डियन मत

 लाइन्स  कारपोरेशन तथा  WH  इण्डिया  इंटरनेशनल  कारपोरेशन के  वार्षिक

 प्रतिवेदनों पर  चर्चा  ।

 देश  की-खानों को  विस्फोटों  व  बाढ़  से  बचाने  के  लिये  खानों  की  कार्य  स्थिति

 के  समुचित  निरीक्षण  के  सम्बन्ध  में
 ८

 मई  को  ३  बजे  डा०  रामसुभग

 सिंह  द्वारा  उठाई  जाने  चर्चा ।

 कर्मचारी  प्रतिकर  विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  में  विलम्ब के

 सम्बन्ध
 में

 €
 मई  समय  होने  पर  श्री न०

 ब०  faze

 राव  द्वारा  उठाई  जानें वाली  चर्चा

 ee ee  —

 wait में



 Rogs  २  gus

 भारतीय  स्टाम्प  संशयों  विधेयक

 ,  वित्त  मंत्री  मोरारजी
 :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारतीय  स्टाम्प

 2588.0  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  की  अनुमति दी
 जाये  ।

 महोदय  :  प्रशन  यह  है

 भारतीय  स्टाम्प  अ्रघधिनियम  १८९९ में  अग्रेतर  संशोधन  करने वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमिति  दी  जाये  ।”

 प्रस्तावਂ  स्वीकृत  हुआ

 tat  मोरारजी  देसाई  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं

 विनियोग  ३)  विधेयक

 वित्त  मंत्री  मोरारजी
 :

 मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 ३१  Cay  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  कुछ  सेवाओं पर  व्यय  की  गयी

 राशियों  को  पुरा  करने  के  लिये  उक्त  सेवाओं  कौर  उस  वर्ष  के  लिये  श्रनुदत्त  राशियों

 से  अधिक  राशियों  के  भारत  की  संचित  निधि  में  से  विनियोग को  प्राधिकृत  करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  6.0

 पाध्या  महोदय
 प्रश्न

 यह  है
 :

 ३१  १९५५  को  समाप्त  होने  वाले  वर्ष  में  कुछ  सेवायों  पर  व्यय  की  गयी

 राशियों  को  पूरा  करने  के  लिये  उक्त  सेवाओं  ae  उस  वर्ष  के  लिये  भ्रनुदत्त  राशियों
 से

 अधिक  राशियों के  भारत  की  संचित  निधि  मैं  से  विनियोग को  प्राधिकृत  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार किया  जाये  ।”'

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 महोदय
 :  set  यह  है

 :

 खंड  .  १,  २;  विधेयक
 का  नाम  कौर  अघिनियम सुत्र  विधेयक

 का  गईं

 बन |
 च्  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 खण्ड  १,  विधेयक  का  नाम  ate  अधिनियम  सुत्र  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये
 ।

 श्री  मोरारजी  देसाई  :
 मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जायें  पपी

 गभ्रध्यक्ष  महोदय .:
 set

 यह  है

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  पै

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 ———  न

 मूल  अंग्रेजी  में



 २  g&Xs  ६०६९

 चावल  कटन  का  उद्योग  विधेयक--जारी

 महोदय
 :

 सभा  चावल  कटने  का  उद्योग
 )  oe G3

 पर  चर्चा  आरम्भ करेगी  ।  aa  विधेयक  के  लिये  grafted  ३  घण्टे ३०  मिनट  में  से
 १  घण्टे

 का  समय दोष  है  ।

 Go  Ho  Fo  शर्मा  अपना  भाषण  जारी  करें

 Fo  चे  फार्मा  उस  दिन  रहा था  कि  धान  कटने के  काम  में

 को  लगाना  बेरोजगारी  की  समस्या को  हल  करने  का  संतोषजनक उपाय  नहीं  है  ।  अराज

 के  युग  में  स्त्रियों से  अन्य  प्रकार  के  काम  लिये  जाने  चाहियें  ।  हमारे  प्रान्त  में  धान  कूटने  या

 चक्की  पीसने  के  काम  को  स्त्रियां  बहुत  कठिन  काम  समझती हैं  कौर  पसंद  नहीं  करतीं  ।
 फिर

 धान  कटने  की  मिल  न  होनें  के  कारण  किसान  धान  को  शहरों के  बाजार  में  ले  जाता है

 किसान शहरों  के
 बाजार  म

 धान  की  खपत  नही ंहै  चावल  की  खपत  प्र्  होती  हैं
 |

 को  बेकार  ही  परेशानी  उठानी  पड़ती  है  ।  यदि  पास ही  कोई  मिल  हो  तो  किसान  मिल  मालिक

 के  पास  धान  बेच  दें  शौर  अनावश्यक  कठिनाई  से  छुटकारा  पा  जायें  ।  यद्यपि यह  ठीक  है  कि

 मिल  मालिक  किसानों  का  शोषण  करत ेहैं  पर  किसान  कुछ  घाटा  सहकर  भी  धान  बेच  देना

 ज्यादा  समझता  है  ।  ae  नहीं  चाहता  कि  वह  धान  He  कर  घर  पर  चावल  बना

 कर  फिर  उसे  बेचे
 ।

 यह  शिकायत  भी  है  कि  मिल  का  कुटा  gat  चावल  कम  होता  है

 यह  कान्ती है  ।  यह  ऐसी ही  भ्रांति है  जैसी  कि  मिल  की  बनी  चीनी  के  सम्बन्ध  में  थी  ।

 अन्त  में  में  यही  कहूंगा  कि  इस  विधान से  किसानों को  कठिनाई  होगी  ate  स्त्रियों  को

 कठिन  परिश्रम  करना  होगा  ।

 श्री  झनक  वाला  भ्रध्यक्ष  तीन  बातें  सभी  लोगों  ने  मंजूर

 की  एक तो  यह  हैंड पाउं डिंग से  चावल  मात्रा में  ज्यादा  निकलता  दूसरी बात  ye  कि
 हैंड पाउं डिंग  का  चावल  खाने  में  श्रमिक  स्वादिष्ट  होता  है  कौर  उसमें  विटामिन अधिक  होते

 आर  तीसरी  जो  कि  सबसे  जरूरी  यह  कि  हमारे  देहातों  में  झ्र  गांवों  में  जो  लोग  बिना

 काम
 ब

 ठे  हूं  उनको  इससे  काम  मिलता

 मेंने
 फाइनेंस  बिल  पर  बोलते  हुये  यह  बतलाया  था  कि  में  एक

 कम्युनिटी  प्रोजेक्ट

 गाव म  गया  I  मेने  देखा  कि  मुखिया  गांव  में  नहीं  मैंने  पूछा  कि  कहां गये  हैं  तो  मालूम

 eu  कि  नजदीक में  मिल  पर  चावल  कुटवाने के  लिये  गये  हैं  ।  मैं  फिर  देहात  के झ्रन्दर  गया  AK

 जा  कर
 देखा  कि  वहां  बहुत  से  ऐसे  लोग  थे  जिनके  पास  कोई  काम  नहीं

 था
 ।  में  उनके

 झोंपड़े
 में  गया

 भ्र  पूछा  कि  भाई  तुमको  राज  क्या  खाने  को  मिला  है
 ।  उन्होंने कहा  कि

 क्या

 कहें  बाबू  पहले  हमारे  मुखिया  हमसे  गांव  मे ंही  चावल  कुटवाते  थे  लेकिन  वह  अपना  चावल

 मिल  को  ले  गये  हैं  ।  पता  नहीं  राज  शाम  हमको खाना  मिलेगा  या  नही ं|

 हमारे  भाई  कृष्णचन्द्र  जी  शर्मा  are  पांडे जी  ने  ्  भाषण दिया  |  उन्होंने कहा  कि

 मिल  की  चीज़  सस्ती  होती  खाने  में  भी  भ्रमणी  होती  कई कई  बातें  उन्होंने कहीं  उन्हों ने

 कहा कि  यदि  ऐसा  है  तो  फिर  गेहूं  का  घाटा  शौर  मैदा  बनाने  के  लिये  भी  मिलें  क्यों  तेल

 निकालने की  भी  मिलें  कयों  हों  ।  मैं तो  कहता हूं  कि  यदि  इन  प्रश्नों के  भीतर  झ्रच्छी  तरह  से

 जाया  जाये  तो  कहना  होगा  कि  वास्तव  इन  चीजों  के  लिये  मिलें  नहीं  .
 होती  चाहिये

 |  झप
 ह

 मूल  waist  में



 Gowo  चावल  कटन  का  उद्योग  ( fafreraz )  विधेयक  २  ges

 [at

 किसी  भी  डाक्टर  के  पास  चाहे  वह  ऐलोपैथिक  डाक्टर  या  होमियोपैथिक हो  या  आयुर्वेदिक

 तो  वह  शाराइको  बतलायेगा  कि  आजकल  जो  श्राप  मिल  करा  आटा  खाते  हैं  शौर  जो  मिल
 का

 तेल  खाते  हैं  इससे  बीमारियां  पैदा  होती  हैं  ।  अगर  खायें  तो  हाथ  की
 चक्की

 का  खाइये  नहीं  तो  मिल  के  ars  का  चोकर  खाइये  तो  इन  सब  बातों  को  भी  हमको

 देखना है  लेकिन मेरा  विचार कहा  जाता  है  कि  किस  किस  चीज़  को  हाथ  से  किया  जायेगा  ।

 है  कि  यदि  कोई  चीज़  हमारे  देश  के  लियें  लाभदायक  उससे  गरीबों को  काम  मिलता हैं
 कौर

 उससे  हमारा  स्वास्थ्य  भी  अच्छा  रहता  है  तो  उसे  हमको  शभ्रवश्य  करना  चाहिये

 यह  काम  हाथ  से  होता  मशीन से  नहीं  होता  तो  हमको  हाथ  से  काम  करने  वालों
 के  विरुद्ध

 प्रेजुडिस  क्यों  होनी  चाहिये
 ।

 शर्माजी  ने  कहा  कि  लोगों  की  एक  समय  ag  बड़ी  भारी  प्रेजुडिस

 थी  कि  मिल  की  चीनी
 खराब  होती  है  ate  जो  चीनी  हाथ  से  बनती  वह  wa  होती  G: rs

 लेकिन  अरब  यह  प्रेजुडिस  दूर  हो  गया  है  |  मैं  समझता  हु ंकि  हमारे  शर्मा  साहब न  कुछ  पढ़ते

 न
 कुछ  जानते  हैं  कौर  न  कुछ  समझते  श्रमरीका में  इस  व्हाइट  शुगर के

 बारे
 में

 लोग कह  रहे  हैं  कि  यह  व्हाइट  परिजन है  |  जब  अमरीका  जैसे  डिवेलप्ड  मलक  में  लोग  यह

 बात  कह  रहे  हैं  कि  व्हाइट  शुगर  व्हाइट  परिजन  कौर वे  रा  शुगर  खाना  शुरू  कर  रहे  हैं

 तो  हमारे  यहां  धर्मा  जी  जैसे  लोग  यह  कह  रहे  हैं  कि  मिल  की  चीनी  की  तरफ  से  जो  प्रेजुडिस

 थी  वह  दूर  हो  गयी  हमको  यह  बातें  सुनकर  बड़ा  आ्राइचयं  होता है  |
 लोग  भ्रच्छी  तरह

 से  अध्ययन  नहीं  करते  ्र  यहां  पर  जाकर ऐसी  बातें  कह  देते  हैं  जो  कि  वास्तविकता से  बिल्कुल

 उल्टी  होती  हूं  ।

 हमारी  बहिन  रेग  चक्रवर्ती  ने  कहा  कि  यह  ठीक  देहातों  में  लोगों
 को

 काम  देने  के  लिये
 बहुत  भ्र्च्छी  चीज  है  ।  उन्होंने  एक  बात  यह  भी  कही  कि  सैंटर  इस  स्टेंट  की  चीज़  को  क्यों  ५

 हाथ में  ले  रहा  इसे  तो  स्टेट  के  लिये  छोड़  देना  चाहिय े।  में  उनसे  सहमत  हुं
 ।  यदि  स्टेट

 अपने  काम  को  शअ्रच्छो  तरह  से  करे  तो  वह  काम  ter  क  हाथ  में  छोड़  देना  चाहिये  |  परन्तु  जहां

 स्टेट  अपने  काम  को  अच्छी  तरह  से  न  करे  कौर  जो  चीज़  जरूरी  जो  हमारे  स्वास्थ्य क

 जरूरी  कौर  जिससे  ग़रीब  लोगों  को  काम  मिल  सकता है  मगर  स्टेट  उसको न  करे  तो  हमारे

 कांस्टीट्यशन  में  अधिकार दिया  गया  है  कि  सेंटर को  उस  काम  को  अपने  हाथ  में  लेना  चाहिये

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  ने  कहा  कि  मिलों  में  काम  होने  में  इकानमिक  खराबी  पैदा  होती  है

 क्योंकि  उस  दशा  में  मोनोपली  हो  जाती
 है

 अर  ब्लैक  मीटिंग  होता है  |  परन्तु  चूंकि  यह  एक

 इंडस्ट्री  ह ैइसलिये  वह  इसको  सपोर्ट  करती हैं  ।  यह  चीज़  मेरी  समझ  में  नहीं  प्राती  ।  यह  कहना

 कि  चूंकि  यह  चीज  हाथ  से  होती  है  इसलिये  इसका  विरोध  करना  चाहिये  या  यह  कि  चूंकि  यह

 चीज़  मशीनों  से  होती है  कौर  बिजली से  चलती  इसलिये  इसका  विरोध  किया  जाना

 ये  दोनों  चीज़ें  मेरी  समझ  में  नहीं  करातीं  |  हमें इन  दोनों  चीजों  को  इस  प्रकार  से  मिलाना

 चाहिये  कि  जिस  चीज़ से  देश  का  लाभ हो  उसको  किया  जाये  |  जिस से  हमारा  स्वास्थ्य  अच्छा

 जो  कौर  तरह  से  भी  लाभदायक हो  वह  चीज़  हमको  करनी  चाहे वह  कोई  हाथ  से  होने

 वाली  इंडस्ट्री हो  या  मशीन  से  होने  वाली

 बस  मुझे  इतना  ही  कहना  है  |  में
 इस  बिल॑  का  हार्दिक  स्वागत  करता  हूं

 कौर  मं  अरपन

 डिप्टी  मिनिस्टर  साहब  से  कहूंगा  कि  अगर वह  एक  दम  से  मिलों  को  बन्द  कर  दें  तो  बहुत  बरच्छा

 होगा  |  हां  यह  जरूर  है  कि  एसा  करने  से  कुछ  समय  जरूर  दिक्कत  होगी ।
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 हमारे  एक  मित्र  कहत ेहैं  कि  अगर  मिलें  नहीं  होंगी तो  जितने  चावल  की  झ्रावश्यकता

 है  वहू  हाथ  से  कैसे  कूटा  जा  सकेगा ।  हमारा  उद्देश्य  तो  यह  है  कि  थोड़ी  थोड़ी  जमीन  लोगों  को

 बांट  दी  जाये  ait  वह  अ्रपने  चावल  को  अ्रपने  हाथ  से  काटें  ताकि  लोगों  को

 दायक  चावल  मिलें  ।  गह  को  घर  में  अच्छी  तरह से  पीसा  जाये  कौर  लोगों  को  प्रच्छा  झ्राटा

 जाये  जिससे  उनका  स्वास्थ्य  बरच्छा  हो ।  तो  हम  लोगों  को  किसी  तरह  का  प्रेजुडिस

 नहीं  होना  चाहिय े।  न  तो  यह  खयाल  होना  चाहिये  कि  हमको  बड़ी  इंडस्ट्री  को  सपोर्ट  करना

 चाहिये  चाहे  उससे  देश  का  निसार  हीं  क्यों  न  हो  ate  न  यह  खयाल  होना  चाहिये कि  काम

 हाथ  से  ही  होना  चाहिये  चाहे  उससे  देश  का  ही  कोई  फायदा  न  ati  ऐसा  विचार  नहीं  होना

 चाहिये  ।  हमको हर  प्रश्न  को  इस  दृष्टि  से  देखना  चाहिये  कि  इसमें  देश  की  उन्नति  होती

 या  नही ं|

 jt  सुनाया  wary  (  पमनाथपुरम्  )  इस  विधेयक  का  veer  बहुत  प्रशंसनीय है

 क्योंकि
 इससे  गांव  की  जनता को  रोजगार  मिलेगा  साथ  ही  चावल  रन  के  उद्योग  को  संरक्षण

 भी  मिलेगा ।  पर  मेरा  कहना  है  कि  इस  समय  ऐसे  किसी  विधेयक  की आवश्यकता  नहीं है  ।

 यह  उद्योग  एक  छोटा  उद्योग  है  जिसे  २,०००  या  ३,०००  रु०  से  श्रारमभ  किया जा

 सकता  यदि  इसके  विनियमन  के  लिये  राज्य  सरकारें  विधान  बनायें  तो  अच्छा  रहे

 केन्द्रीय  सरकार  के  स्तर पर  विधान  बनाने  की  कोई  शभ्रावश्यकता नहीं  है  ।  इस  विधेयक  में

 बन्ध  है  कि  नयी  मिल  खोलने के  लिये  निर्धारित  प्रपत्र  पर  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  आवेदन

 पत्र  भेजना  होगा  कौर  केन्द्रीय  सरकार  भ्रनुज्ञप्ति  देने के  पूर्व  विस्तृत  जांच  करायेगी  ।  इस

 मेरा  कहना  हैकि  इस  विधान के  संचालन में  सरकार  को  तथा  ग्रामीण  जनता  को  काफी

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ेगा  ।  मेरा  विचार  है  कि  इसे  राज्य  सरकारों  पर  ही

 छोड़  दिया  जाये  केन्द्रीय  सरकार  इस  उद्योग के  विनियमन  पर  नियंत्रण  रखना  चाहे
 तो  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  को  आवश्यक  निदेश  दिये  जा  सकते हैं  ।

 फिर  इसमें  दण्ड
 का  जो  उपबन्ध  है  वह  बहुत  अधिक

 व
 बहुत  कठोर  है  ।  ६  महीनें  कीं

 सजा  व  ५,०००  तक  जुर्माना  बहुत  alas  है  |  परिणाम  यह  होगा  कि  लोग  इस  उद्योग  से

 हाथ  खींच  लेंगे  ate  दूसरे  उद्योगों  में  एक  बात
 झर

 है  यदि  इस
 उद्योग

 को
 घरों

 में  कुटाई के  आघार  पर  छोड़  दिया  जायेगा  तो  हम  शभ्रावश्यकता पड़ने  पर  भ्रपेक्षित  मात्रा  में  चावल

 कभी  भी  नहीं  पा  सकते  ।  इस  बात  प्रतीक  ध्यान  देने  की  झ्रावस्यकता है  |  मेरा

 निवेदन
 है  कि  यदि  राज्य  सरकारों  को  आवश्यक  निदेश दे  दिये  जायें  कौर यह  काम  उन्हीं पर

 छोड़
 दिया  जाये

 तो  विधेयक  के  उद्देश्य  की  पूर्ति हो  सकती है

 शीघ्रता  करने की  श्रावइ्यकता  नहीं है  ।  विधेयक  को  जनता  की  राय  जानने के

 लिये  परिचालित  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  ग्रध्यक्ष  इस  बिल  के  सम्बन्ध में  विचार  प्रकट

 करते हुये  कई  माननीय  सदस्यों  ने  सिद्धान्त  का  सवाल  उठाया  फाइनेंस  पर  बहस

 के  दौरान  में  मेंने यह  कहा था  कि  गवर्नमेंट  की  ares  नीति  को  स्पष्ट  होना  चाहि  जहां  तक  कि

 कनज्यूमर  गड़ज़--“उपभोकक््ताग्रों  द्वारा  काम  में  लाई  जाने  वाली  वस्तुप्नों--का सम्बन्ध  अर्थात्

 उन
 के  बनाने  के  जो  दो  तरीके  डा  बड़े  बड़े  कारखानों  में  बड़ी  मात्रा  में  उत्पत्ति  प्रौढ़  ग्रामोद्योगों

 द्वारा
 छोटी  मात्रा  में  उत्पत्ति--उन  में  कुछ  भेद

 किया  जाय  या
 उन  में  से  किस

 को  प्रोत्साहन
 ree  —

 मूल  अंग्रेजी  में
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 [at  राम

 दिया  बड़ी  मात्रा  में  उत्पत्ति  को  प्रोत्साहन  दे  कर  छोटी  मात्रा  में  जो  उत्पत्ति  होती  उस

 को  बन्द  करने  को  कोशिश  की  जाय  या  इत्यादि ।  यह  प्रश्न  अराज  देश  के  सामने  हें  ।
 ~

 जहां  तक  द्वितीय  पंचवटी  योजना  शर  इस  सम्बन्ध  में  गवर्नमेंट  की  नीति
 का

 प्रदान

 अभी  कल  साइंटिफ़िक  पालिसी  के  सम्बन्ध  में  बोलते  हुये  प्रधान  मंत्री  जी  ने  कहा  था  कि  यह  देश

 जहां  बैल-गाड़ी  पर  अ्रणु-शक्ति--एटामिक  शक्ति--दोनों  साथ  साथ  चलते  हैं  कौर  चलते

 जब  तक  कि  इस  का  कोई  ara  हल  नहों  निकाला  जायगा ।

 तो  विचार यह  करना है  कि  जिन  चीज़ों की  उत्पत्ति  बड़ी  मात्रा में  हो  wreak  वे  बड़े

 अच्छे  प्रकार  से  तैयार  हो  रही  लेकिन  यदि  उससे  देश  को  कुछ  नुक्सान  तो  फिर  उन  को

 बड़ी  मात्रा  में  तैयार  कराना  छोड़  कर  ग्रामोद्योग  क  द्वारा  छोटी  मात्रा  में  तैयार  क्यों  न  कराया

 जाय ।  जहां  तक  हाथ से  कूटे हुये  चावल  का  सम्बन्ध  वह  मिल  के  द्वारा  तैयार
 चावल  की

 अ्रपेक्षा  ज्यादा  पौष्टिक  होता  उस  के  प्रयोग  में  खर्च  भी  कम  होता  है  प्रौढ़  उस  की  मात्रा  भी  मिल

 द्वारा  चावल  से  अधिक  प्राप्त  होती  है  ।

 श्री  च०  द०  पांडे  :  कुटाई  का  क्या  होगा ?

 श्री  राम  शरण :|  जहां  तक  कुटाई  का  सम्बन्ध  हम
 को  विचार  करना  होगा  कि

 हम  कुटाई  के  तरीके  को  कुछ  सरल  बानायें  ,  जिस  में  कम  मेहनत  लगे  जो  ज्यादा  लोगों को

 गार  दे  जिस  में  लाखों  आदमियों  को  लगाया  जा  सके  ।  वह  तरीका  देश  के  लिये  हितकर

 होगा  दौर  उस  को  प्रोत्साहन  देना  हमारा  कर्त्तव्य है  ।  जो  भी  व्यक्ति  देश  का  भला  चाहता

 वहँ  मशीन  के  खिलाफ़  नहीं  हो  सकता  लेकिन  मशीन  ऐसी  होनी  जो  बजाय  आदमियों

 को  डिस्प्ले  करने  उन  का  रोज़गार  छीनने  उन  की  सहायक  उन  के  लिये  सहूलियत

 पैदा  करने  वाली  हो  ।  हाथ-कुटाई  करें  कर्ब  नई  नई  चक्कियां  चली  हैं  |  जो  पहले  तरीका

 उस  में  ज्यादा  परिश्रम  करना  पड़ता  ।  अब  कम  मेहनत  से  बहुत  सारा  धीन  चावल  के  रूप  में

 परिणत  किया  जा  लेकिन  इतना  ज़रूर  है  कि  वह  उतना  पालिका  कौर  खूबसूरत  नहीं

 होता  वह  पौष्टिक  होता  इस  में  एक  रुपया  रोज़
 के  हिसाब

 से  मज़दूरी  भी  मिल

 सकती  है  |

 गवर्नमेंट  ने  १९५४ में  एक  राइस  मीटिंग  कमेटी  बनाई  थी  ।  2euN A va में  उस  ने  अपनी

 सिफ़ारिशें  लेकिन wa  १९५८ में  यह  बिल  हमारे  सामने  जाता  है  ।  उस '  कमेटी  ने  कई

 बातों  की  तरफ  ध्यान  दिलया  था  ।  एक  तो  उसका  कहना  यह  था  कि  ag  जो  grat

 सिस्टम  ये  जो
 चावल  निकालने  की

 छोटी  छोटी
 मशीनें

 गांव  गांव  में
 चल  पड़ी  ये  बहुत

 नुकसानदेह  उन
 में  चावल  टूटता  हैऔर  भूसी  में  चावल

 के  टुकड़ें  मिल  जाते  इसलिये

 वह  मवेशियों के  काम  में  भी  ठीक  प्रकार  से  नहीं  जाति है  ।  इसलिये उस  कमेटी का  कहना

 था  कि  ३१  १९५६  तक  ऐसा  प्रबन्ध  होना  चाहिये कि  खुल्लर  टाइप  की  मशीनों को

 बन्द  कर  दिया  जाय  राइस  मीटिंग  इंडस्ट्री  को  कंट्रोल  करना  चाहिये  कौर  धीरे  धीरे

 गवर्नमेंट  इस  को  ले  ले  ।

 इस  के  जैसा  कि  इस  बिल  को  पेदा  करते  समय  उपमंत्री  जी  ने  बताया

 ard  कमेटी  की  यह  राय  थी कि  राइस  मीटिंग  इंडस्ट्री को  बन्द  करना  लाभदायक  मालूम  नहीं
 च्३८

 बल्कि  इसके  साथ  ही  साथ  Qs-  afer  इंडस्ट्री  को  भी  प्रोत्साहन  देना  चाहिये  ।.  प्रोत्साहन
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 के  सम्बन्ध  में  राइस  मीटिंग  कमेटी ने  यह  Bae  कया  था  कि  इससे  खादी  बोर्ड  के  ज़रिये  हाथ

 कुटाई  के  घान  पर  जो  फ़ी  मन  सबसिडी के  तौर  पर  दिया  जाता  उस  को  ws  भराने

 कर  दिया  जाय  कौर  इसके  जो  चावल  मिलों  में  तैयार  होता  उस  पर

 फ़ी  मन
 के  हिसाब  से  धान  पर  सैस  लगाया  जाय

 कौर  इस  तरह  से  दोनों
 की

 कीमतों
 को

 बराबर

 करने का  प्रयत्न  किया  जाय  ।  कमेटी  की  रीकमेंडेशन्ज़  को  कार्यान्वित  न  किया

 तो  यह  ज़रूर  है  कि  हाथ-कुटाई  के  चावल  की  कीमत  बढ़  जायेंगी  ।  कमेटी की  राय  है  कि  इस

 समय  दोनों  की  कीमतों में  सवा  पये मन  का  फर्क है  ग्रोवर  वह  फ़रक इन  रीकमेंडेदान्ज़  पर  प्रमल

 करने  से  दूर  हो  जांयगा ।

 कावे  कमेटी  की  रिपोर्ट इस  के  अ्रनुसार  नहीं थी  कौर  मालूम  होता  है  कि  इसीलिये

 गवर्नमेंट ने  सबसिडी  को  कराने  से  आठ  खाने  करना  प्रौढ़  सेस  लगाना  मन्जूर  नहीं  किया  ।  इससे

 पहले  रूरल  क्रेडिट सर्वे  कमेटी की  रिपोर्ट  में  कहा  गया  था  कि  धान  गांव  में  कूटने  के  बजाय  शहर

 में  मिल  में  जाता  है  ate  वहां  से  फिर  चावल  के  रूप  में  गांव  में  भ्राता  प्रति  यह  हो  कि  यह  जाना

 जाना  रोक  कर  इस  सब  प्रोसेसिंग का  काम-धान  से  चावल  बनाने  का  काम-देहात  में  ही  किया  जाय

 कौर वहीं  पर  उस  को  खपाया जाय  ।  इस  तरह  वह  चावल  सस्ता  भी पड़ेगा शौर  बहुत  सारे
 लोग  उस  काम  में  लग  जायेंग े।  यहां  पर  यह  wea  था  कि  इस  को  राज्यों  के  ऊपर  ही  न

 छोड़  दिया  जाय
 ।  इस  सम्बन्ध में  मालूम  होता  है

 कि
 जिस  वक्त  १९५४  चावल

 पर

 कंट्रोल  तब  तक  बहुत  सारे  राज्यों  नें  मशीनों  के  द्वारा  तयार  किये  गये  चावल पर  नियंत्रण

 लेकिन  जिस  समय  oe os  में  कंट्रोल  खत्म
 तो  फिर

 ऐसा  होने लगा  कि
 जिन  राज्यों

 में
 ये  मिलें  ग्रसित  वहां  से  उन  राज्यों में  फिर  चावल  जाने  जहां  हाथ-कूटे चावल

 को प्रोत्साहन  देने  कौर  बढ़ाने  का  प्रयत्न  किया गया  था  |  इस  प्रकार  से  उन  राज्यों  में

 कुटा  चावल  सस्ता  नहीं  हो  सका  कौर  जो  राज्य  हाथ-कुट चावल  को  प्रोत्साहन  देना  चाहते

 वे  ऐसा  नहीं  कर  ae  इसलिये  अगर  कुल  भारत  के  लिये  एक  कानून  बन  तो  सब  देश  में

 वह  एक  साथ  लागू  हो  सकता  है  |  इस  बिल  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  जितनी  भी  मिल्ज़

 उन
 सब

 को
 एक  लाइसेन्स लेना  पड़ेगा  जो  नई  चलाई

 उनको  पहले  परमिट  लेना

 पड़गा  फिर  लाइसेन्स  लेना  पड़ेगा  ।  यह  देखना  होगा कि
 किस  तरह से  उन  सब

 को

 कंट्रोल  किया  जा  सकता  है  |  यदि  उन  को  ठीक  प्रकार  से  कंट्रोल  किया
 तो

 उन  बहुत  सारे

 लोगों  को
 काम  मिल  सकता  जो  कि  आजकल  बेकार

 हैं
 ।  रिपोर्ट  पता

 चलता है  कि  कोई  २३  लाख  के  करीब  श्रादमी  इस  gs  पोंटिंग में  लगे  हुये  हैं  जो

 राइस
 मिल्ज़  में  लग  हुये  हें  उनकी  संख्या  तकरीबन दस  लाख  है  ।

 यदि
 उन

 लोगों
 को

 जोकि

 मिलों  में  लगे  हुये  हाथ  से  कुटाई  का  काम  दे  दिया  जाय  ate  जितना  चावल  मिलों

 के
 ज़रिये

 से
 तैयार

 होता  है  उतना  ही  वे  कूट  कर
 तैयार  करने

 लग  जायें
 प्रौढ़

 साल  में  यदि  वें
 साध  दिन भी  काम  तो  उस  सूरत  में  इस  काम  में  कोई

 ४०  लाख  श्रादमी  लगाये  जा  सकते

 इस  प्रकार हम  इन  ४०
 लाख  लोगों  के  अतिरिक्त जो  २३  लाख

 उस  समय  लगे  हुए  हम

 कुल  लाख  लोगों  को  इस  काम  में  लगा  सकते  हैं  |

 राज  देश  में  हमारे  सामने  सब  से  बड़ा  सवाल  बेकारी  का  है  शौर  खास  तौर  से

 बेकारी का  है  जेसा कि  यहां  बताया  गया  है  कि  जो  किसान  हें  उनमें से  ७८  प्रतिशत ऐसे  हैं

 जिन  के  पास  कोई  सहायक  व्यवसाय  नहीं है  पौर  उनको किसी  सहायक  व्यवसाय की  जरूरत

 वह  सहायक  व्यवसाय  क्या  हो  सकता  यह  हमें  ढूंढना  होगा  कौर  कोई  ऐसा  सहायक

 व्यवसाय  ढूँढना  होगा  जो देहातों में  दिया जा  सके  ।  यह  व्यवसाय  उनमें  से  एक  हो  सकता  है  ग्रोवर

 इस  काम  में  वे  अपनी  हरसत चक  का  समय  लगा  सकते हैं  शौर  इस  काम को  हम  इस  प्रकार  का  बना
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 श्री  राम

 सकते हें  कि  वे  इसको  सहूलियत के  साथ  ate  बिना  अधिक  परिश्रम के  कर  सकें  ।  हमारे  लिय  यह
 भी

 बहुत  जरूरी  है  कि
 हम  राइस  मिल  इंडस्ट्री  पर  या  उन  मिलों पर  जहां  कि  चावल  तैयार  होता

 कंट्रोल  करें  ।  एक  तरफ  तो  कंट्रोल  किया  जाना  चाहियें  कौर  दूसरी  तरफ  इस  बिल  में
 जो

 कमी  है  वह  यह  है  कि  जैसा  कि  कमेटी  ने  अपनी  सिफारि में  कहा  था  कि  हार  सिस्टम को  जहां  तक

 हो  खत्म  किया जाय  कौर  शैलर  सिस्टम  को  जिससे  चावल  खराब  नहीं  होता  है  कौर
 ठीक

 तरह  से  तैयार  होता  उसको  प्रोत्साहन दिया  इसको  भी  दुरुस्त  किया  जाना  चाहिये  t
 यदि

 ard ऐसा  किया  तो  एक  तो  मिलों  के  ऊपर  ड्राप  कंट्रोल  कर  सकेंगे र  दूसरे चावल  के  साथ

 कुटाई के  धंधे  को  श्राप  प्रोत्साहन  दे  सकेंगे  ।

 कुछ  राज्यों
 में  बहुत  ata

 चावल  हाथ  से  ८६  जाता  है  ।
 जब  कमेटी

 ast
 हुई  थी  उस

 समय  उसके  सामने  कुछ  आंकड़े  पेश  किये  गये  थे  उनको  देखने  से  पता
 चलता  है  कि  उड़ीसा में

 ८७  प्रतिशत  चावल  हाथ  के  कटा  जाता  था  शर  बिहार में  NAG  प्रतिशत  कई  राज्यों में  ६६

 शत  चावल  हाथ  से  कटा भ्छ्  FAT  तयार  होता  था  |  we  इतनी  अधिक  मात्रा  म॑  यहां  पर  चावल

 हाथ  का  कुटा  तैयार होता  है  इस  में  लाखों  लोग  लगे  हुये  हैं  तो  यह  हमारे  लिय

 विचारणीय  विषय  हो  जाता  है  कि  जहां पर  कम  श्रादमी लगे  हुए  हें  a  चीज़  भी  अच्छी  तयार

 नहीं  होती  है  ौर  उसको  मात्रा  भी  कम  है  तो  क्या  यह  उचित  नहीं  होगा  कि  चावल  की  कुटाई

 के  उस  तरीके को  प्रोत्साहन  दिया  जाय  जहां  कि  आदमी  भी  ग्रसित  लग  सकते
 चावल  भी

 पौष्टिक  तैयार  हो  सकता है  कौर  होता  है  अधिक  आ्रादमियों को  रोजगार  भी  दिया  जा

 सकता है  ।

 में  खास  तौर
 पर अआपका  ध्यान  सेक्शन  १८  की  कौर  दिलाना  चाहता हूं

 जिस  की  तरफ

 दूसरे  माननीय  सदस्यों  ने  भी  भ्रामक  ध्यान  दिलाया है  कौर  जिसमें  कहा  गया  है
 कि

 सेंट्रल
 गवनमट

 प्यार  चाहे  तो
 जो  कुछ  भी  बंधन  इसमें  लगान  का  सुझाव  दिया  गया  उन सब  को  ढीला  कर

 सकती

 at  ज्यादा  मिलें  चालू  करने  की  अनुमति  दी  जा  सकती  यदि  आपने  मिलों  को

 बढ़ाने  की  अनुमति
 न  दी  ate  उन

 पर  ठीक
 तरह  से  नियंत्रण  रखा  तो  मैं  समझता  हूं  कि  यह

 बिल  देश  के  जो  उद्योग  धंधे  हें  उनको  प्रोत्साहन  देने  वाला  सिद्ध  होगा  ate  इसलिए  म॑  इसका

 समर्थन  करता हू  |

 sat  रुंगसुंग  सुइस  (ata  मपीपूर--रशित--भ्रतूसू  चत  झ्रादिम  जातियां  )  :
 प्राप्त

 मुझे इस  विधेयक  पर  बोलने  का  अवसर  इसके  लिय  में  amar  बड़ा  आभारी

 इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  मुझे  तनिक  भी  दिलचस्पी  नहीं  है  ।  चावल  कटन  के  सम्बन्ध  म  झनक

 मित्रो ंने  wd  sod  उद्गार  प्रकट  किये  |
 मेरा  कहना  है

 कि  घरों
 में

 चावल  हाथों से  कूटने  की

 स्वतन्त्रता  से  मनीपुर  म प्रथा  बहुत  उपयोगी  है  ।  हमारे  मनीपुर  में  धान  बहुत  पैदा  होता  है  ।

 चावल  कटन  की  मिलें भी  थीं  ।  होता  यह  था  कि  फसल  कटने  पर  ये  मिल  मालिक  सारा  धान

 खरीद  लेते  थे  ।  किसानों के  पास  प्रगति  जरूरत  भर  का  भी  धान  नहीं  रह  जाता  था
 |  बाद  म

 यह  मिल  मालिक  धान  या  चावल  की  चोर  बाजारी  कर  के  पैसा  कमाते थे  ।  ये  मिलें  ज्यादातर

 पति  पतियों की  हैं  सनौर  वे  ब ूजीती काफी  लाभ  कमाते हैं  ।

 में  देहात  का  रहने  वाला  हुं
 ।  मुझे  देहात की  स्थिति का  ae  पता  है  |  कुछ  माननीय

 सदस्यों
 नेह हाथ

 से  चावल  कूटने  की  प्रणाली
 का  विरोध

 किया  कौर
 उसे  बुरा  बताया

 |  पर म

 निर्मूल  भर ग्रेजी  में
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 पाप  को  बताता
 हुं

 कि
 स्वयं  मेरे  परिवार  में  ६००  मन  चावल  कूटा  जाता  है

 ।  मनीपुर में  मुख्य

 पैदावार चावल  ही  है  ।  इसमें  कोई  कठिनाई भी  नहीं  होती  ae  हाथ  से  कूटने  में  चावल

 के  संभरण  में  कोई भी  कठिनाई  होगी  एसा  मेरा  विश्वास है

 में  व्यावहारिक  दृष्टिकोण  से  इस  सम्बन्ध  में  यह  कहना  चाहता हूं  कि  हमें  चाहिये  कि  हम

 चावल
 कूटने  की  मिलों

 को
 बन्द  कर  दें  यदि  सभी  मिलें  नहीं

 बन्द
 की  जा  सकतीं  तो  कम

 से
 कम

 आधी  मिलें  झ्र वश्य  बन्द  कर  दी  शहरों  के  लोगों  को  इन  बातों  के  सम्बन्ध  में  काफी  जानकारी

 नहीं  है  ।  इससे  गांव  के  रहने  वालों  की  कठिनाइयां  बढ़  जायेंगी  ।

 अतः  में  विधेयक  का  समर्थन  नहीं  कर  सकता |

 महोदय  पीठासीन

 तथा  कृषि  उपमंत्री  न्य०  म०  उपाध्यक्ष  मुझे  प्रसन्नता है

 है  कि
 इस  विधेयक

 पर  विस्तृत  रूप  से  चर्चा  हुई  कौर
 सभी

 पहलू  सभा
 के

 सामने  रखे  गये
 ।  मैं

 वाद-विवाद  में  भाग  लेने  वाले  माननीय  सदस्यों  का  भारी  हूं  ।  अनक  महत्वपूर्ण  सुझाव  दिये  गये

 हू  और  उन
 पर  विचार  किया  जायगा

 विधेयक  को  जनता  की  राय  जानने  को  लिये  परिचालित  करने  कौर  उसे  प्रवर  समिति

 के  पास
 मे  जने

 के  प्रस्तावों  पर  कुछ  कहने  के  पूर्व  मै  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  द्वारा  उठाये  गये  नोति  सम्बन्धी

 प्रश्न  को  लूंगा ।  न्होंने  कहा  कि  यह  विधान  राज्य  के  अधिकारों  का  हनन  करता

 विरोधी  पक्ष  के  एक  अन्य  माननोय  सदस्य  ने  कहा  कि  यह  प्रश्न  केन्द्रीय स्तर  पर  ही  लिया  जाये

 न  कि  राज्य  स्तर  पर  में  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र  मनमाने  ढंग  से  अधिकारों  का

 कोई  प्रयोग  नहीं  करेगा  ।

 गोमती  रेणु  चक्रवर्ती  ने  कहा  कि  एक  राज्य  को  छोड़  कर  अन्य  राज्यों में  कांग्रेस  दल  का

 ही  बहुमत  ae  उन्होंन  यह  भी  कहा  कि  सभी  राज्यों  के  लिये  एकरूप  प्रणाली  की

 आवश्यकता है  |  स्पष्ट  कि  ag  चाहतीं  हैं  कि  सभो  राज्यों  के  लिय  एक  रूप  प्रणाली  श्रपनायी

 जाय  उन्होंने  कि  इसके  लिये  समझावुझा कर  भी  काम  चलाया  जा  है

 वहू  भी  इस  बात  से  सहमत है  कि  एकरूपता  को  बड़ो  झ्रावव्यकता है  |  हम  तो  इस  विधेयक

 द्वारा  एक  प्रणालो  या  लो  भ्रंगोकार  करना  चाहते  हें  जैसा  कि  हमने  अत्यावश्यक  पण्य  अधिनियम

 द्वारा  किया  में  यह  बात  स्पष्ट  रूप से  बताना  चाहता  हुं  कि  केन्द्रीय  सरकार  का  ऐसा  कोई

 भी  इरादा  नहीं  है  कि  वह  इस  विधान  के  द्वारा  बहुत  अधिक  अधिकार  लेना  चाहती  हो  राज्य

 सरकारों  को  उपेक्षा  करना  चाहती  हो  ।

 में  अपने  प्रारम्भिक  भाषण
 में  यह  बता  चुका हूं  कि  सरकार  का  निश्चय  है

 कि
 ag  नई  मिलों

 के  खोलने  की  ऋतुमति  न  देगी  कौर  न  ही  विद्यमान  क्षमता  को  बढ़ाने  की  अनुमति  देगी  जब  तक  कि

 सम्बन्धित  राज्य  सरकार  इस  बात  से  सन्तुष्ट  न  हो  कि  पर्याप्त  संभरण  के  लिये  यह  आवश्यक  है  ।

 हमारा  इरादा  है  कि  इस  विधेयक  के  खण्ड  १९  के  रंगत  इन  अधिकारों  का  प्रयोग  करने  के  लिये

 राज्य  सरकारों  को  अधिकार  दे  दिय  जायें  ।  यह  अधिकार  अत्यावश्यक  पण्य  अधिनियम  के

 सरण  में  ही  है  पर  यद्यपि  अ्रतुज्ञा  भ्र  श्रनुज्ञाप्ति देने  का  अधिकार  हम  राज्य  सरकारों के  दे  देंगे

 पर  afer  नियंत्रण  केन्द्रीय  सरकार  के  हाथों  में  ही  रहेगा  ।  इस  प्रकार  सारे  देश  में  एक  रूपता

 रहेगी  यदि  कोई  राज्य  ater  भारतीय  नीति  का  अनुसरण  नहीं  करेगा  तो  भारत  सरकार

 मूल  अंग्रेजी  में
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 उसे  आवश्यक निदेश  दे  सकेगी  में  समझता  हूं  कि  श्रीमती  ty  चक्रवर्ती  द्वारा  उठाय  गय  प्रश्न

 पर  हमें  इससे  अधिक  कुछ  भी  कहने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ॥

 ब  में  विधेयक  परिचालित  करने  ak  उसे  प्रवर  समिति  को  सौपने  सम्बन्धी  दोनों

 प्रस्तावों
 को  लेता  हुं  ।  मेरे  मित्र  श्री  बर्मा  ने  कहा  कि  वह  विधेयक  का  विरोध नहीं  कर  रहे  है

 हाथ  से  चावल  कटने  के  उद्योग  का  उन्होंने  जो  विरोध  किया  वह  इसी  कारण  कि  स्त्रियां  प्राय

 नाजुक  होती
 हम  भी

 इस
 बात

 को  अच्छी तरह  समझ  सकते  हैं  ।  पर  इसका  इलाज  यह  नहीं

 है  कि  हम  बेरोजगारी & फैलायें  बल्कि  इसका  इलाज  यही  है  कि  हम  चावल  की  कुटाई  के  साधनों

 झर  मशीनों  का  सुधार  कौर इस  काम  को  हम  हाथ  द्वारा  चावल  की  कुटाई  के  काम  को

 निरुत्साहित  करके  नहीं  कर  सकते  |

 श्रीमती  ty  चक्रवर्ती  ने  इस  विधेयक  के  परिचालन  के  सम्बन्ध  में  एक  कारण  यह  भी  बताया

 कि  यह  एक  aga  विवादग्रस्त  विधेयक  है  |  पर  मेरा  कहना  है  कि  यह  विधेयक  विवादग्रस्त  नहीं

 चावल  कुटाई  समिति  की  कुछ  सिफारिशें  विवादग्रस्त  श्रव्य  थीं  झर  इसीलिये  हमन  उन

 पर  राज्य  सरकारों  का  दष्टिकोण जान  लिया  उन  पर  भारत  सरकार  के  सम्बद्ध  मंत्रालयों

 का  भी  मत  लिया  गया  था  |

 श्री गृह
 ate

 श्री  दासप्पा  ने
 शिकायत

 की
 कि  हमने इस  विधेयक  को प्रस्तुत करने  में  बहुत

 देर कर  दी  ।  पर  वास्तव  मं  बात  एसी  नहीं  है  ।  चूकि  स्पष्ट  रूप  से  इसमें  राज्य  सरकारों  का

 प्रमुख  स्थान  था  हमें  उनकी  राय  लेनी  ही  पड़ी  |  उनके  पास  शिकारियों  भेज  दी  गई  थीं

 शौर  काफी  देर  के  बाद  हमें  उनकी  राय  मिली ।  उनकी  राय  मिलन के  बाद  हमन  सम्बद्ध

 मंत्रालयों  की  एक  अन्त विभागीय  बैठक  की  |  श्रान्त  में  मंत्रिमण्डल  ने  इसका  निर्णय  किया  |

 यह  आरोप  सत्य  नहीं  दिखाई  पड़ता  कि  हमने  जानबूझ  कर  इस  मामले में  देर  की  ।

 सिफारिशों
 के  प्राप्त हो  जाने  के  बाद  हमने  विधेयक  का  प्रारूप  तैयार  किया  कौर  उसके

 बाद उसे  राज्य  सरकारों  के  पास  भेज  दिया  |  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्राप्त  दृष्टिकोणों  के  ग्रनुसार

 हमें  विधेयक  के  प्रारूप  में  समुचित  परिवर्तन  करना  पड़ा  ।  में  यह  नहीं  कहता  कि  इस  विधेयक

 में  उन  दोनों  जिनका  उल्लेख मेन  च्च् प्रंपने  प्रारम्भिक  भाषण  में  किया  द्वारा  की  गई

 सभी  सिफारिशों  को  ले  लिया  गया  है  ।  इन  समितियों  की  सिफारिशों  पर  जो  निश्चय  किया  गया

 उनको  कार्यान्वित  करने  के  लिये  जिस  विधान  की  आवश्यकता  वहीं  यह  विधेयक  है  ।  यह

 विधेयक  चावल  कूटने  के  उद्योग  के  लिये  कोई  बुरी  बात  नहीं है  ।  हाथ  द्वारा  कुटाई  को  प्रोत्साहन

 देने  के  लिये  हम  जो  कदम  उठाना  चाहते  हैं  उसके  लिये  जो  वैधानिक  अधिकार  हमें  चाहिये  seat

 के  लिये  यह  विधेयक है

 विधेयक  का  उद्देश्य  बहुत  ही  सीमित है  |  विधेयक को  साथ  जानने  के  लिये  परिचालित

 करन  ate  प्रवर  समिति  के  पास  भेजन  के  प्रश्न  पर  विचार  करते  समय  हमें  इस  बात  का

 दोनों  समितियों  की  सिफारिशों ध्यान  रखना  चाहिय े।  विधेयक  के  उद्देश्य  क्या  हैं
 ?

 भारत  सरकार  ने
 जो

 निर्णय  किया  है  उसके  अनुसार  चावल  कूटने  की  विमान  मिलों  को
 चलते  रहने

 दिया  जायेगा  |  यह  पहला  निर्णय है  यह  भी  निश्चय किया  गया  है  कि  बहुत ही  श्रावस्यकता

 पड़ने
 पर  नई  मिलों  को  खोलने  की  aerate  दी  जायेंगी  ।  भारत  सरकार  ने  यही  दो  निर्णय  किये

 अनुज्ञप्ति
 प्रणाली

 इस  प्रयोजन  के  लिये  अनुज्ञप्ति  प्रणाली  की  आवश्यकता  होगी  |

 यदि  नहीं  होगी  तो  हम  इन  निर्णयों को  कार्यान्वित  नहीं  कर  पायेंग े|  इसी  प्रयोजन  के  लिये

 हमने यह
 विधेयक

 प्रस्तुत  किया  है  |
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 मेरे  मित्र  श्री  गुल  ने  यह  कहा  है  कि  यह  बिल  बड़ी  लापरवाही  जल्दी  में  तैयार  किया

 गया  है
 ।

 वह  इस  समय  सभा  में  नहीं  हैं  ।  मैँ  उन  से  यह  जानना  चाहता  था  कि  उन्हें  इस  बिल  में  कौन

 से
 उपबन्ध  ऐसे  दिखाई  दिये  हैँ  जिन  के  आधार  पर  कि  उन्हों  ने  यह  कहा  है  कि  इस  का  प्रारूप  बड़ी

 लापरवाही  श्र
 बे

 रहमी  से  तैयार  किया  गया  है  ।  मुझे  तो  इस  बिल  में  कोई  ऐसा  उपबन्ध  नहीं  दिखाई
 दिया  |

 fot  पाणिग्रहण  उन  का  तात्पर्य था  कि  सारा  बिल  ही  ऐसा  है  ।

 [.' (५  Ho  थामस  :  कदाचित  उन्हें  हमारी  सारी  मशीनरी  से  ही  शिकायत  है  ।  शायद  वह

 सारी  नौकरशाही के  ही  विरुद्ध  हैं  ।  उन  का  कहना  है  कि  लाइसेंसिंग  आफिसर  अपने  हल्का  में  कोई

 भी  भ्रष्टाचार ढा  सकता  है  ।  किन्तु बात  ऐसी  नहीं है  ।  हम  ने  इस  बिल  का  मसौदा  बड़ी  ara

 धानी  से  शरर  उचित  सोच  विचार  के  बाद  तैयार  किया  है  ।  इस  की  केवल  केन्द्रीय  सरकार  के  ही

 नहीं  राज्य  सरकारों  के  विधि  अधिकारियों  ने  भी  भली  भांति  जांच  की  है  ।  इसलिये  मैं  समझता

 हू  श्री  गुहा  द्वारा  लगाया  गया  आरोप  सही  नहीं  है  ।

 में  ने  इस  बिल  पर  रखे  गये  संशोधनों  को  भी  देखा  है  ।  केवल  एक  या  दो  को  छोड़  कर  शेष

 सब  बहुत  साधारण  प्रकार  के  ह  ।  इस  से  यही  सिद्ध  होता  है  कि  बिल  श्रसावधघानी  से  नहीं  तैयार  किया

 गया है  ।

 श्री  दासप्पा  ने  कहा  है  कि  यह  विधेयक  सरकार  द्वारा  पहले  किये  गये  विनिर्णयों  के  अनसार

 नहीं  है
 ।

 उन्हों  ने  कहा  है  कि  भारत  सरकार  ने  यह  निश्चय  किया  था  कि  टाइपਂ  मशीनों  को

 प्राथमिकता  दी  जायेगी
 ।

 किन्तु  अब  स्थिति  बदल  गई  है
 ।

 इसलिये  मैं  समझता  हूं  हमें  इस  सम्बन्ध
 में

 उन  निश्चयों  को  कठोर  नियम  नहीं  मान  लेना  चाहियें  ।  हमें  परिस्थितियों  के  अ्रनुसार  अपनी  नीति

 बदलते  रहना  चाहिये
 ।

 यदि  राज  देश  का
 कोई

 भाग  रेगिस्तान  है  तो  कल  वहू  उपजाऊ  भूमि  के  रूप

 में  बदल  सकता  है  ।  राज  जहां  एक  प्रकार  की  मिलें  हैं  कल  वहां  पर  नई  मिलें  स्थापित  हो  सकती  हैं  ।

 इसलिये  हमें  यदि  किसी  क्षेत्र  से  टाइपਂ  मशीनों के  लगाने  के  लिये  आवेदनपत्र प्राप्त  होते  हैं
 तो

 हमें  उन  को  बिना  सोचे  विचारे  रद  नहीं  कर  देना  चाहिये  ।  इसलिये  हमें  किसी  स्थान  के  लिये

 किसी  किस्म  का  कठोर  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाना  चाहिये  ।

 दूसरी  बात  श्री  दासप्पा  ने  यह  पूछी  है  कि  विधेयक  में  सहकारी  समितियों  को  प्रोत्साहन

 देने  के  लिये  क्या  किया  गया  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  उन  का  ध्यान  सरकार  की  सहकारी  संस्थाओं

 सम्बन्धी  सामान्य  नीति  तथा  विधेयक  की  धारा  २२  की  शोर  दिलाना  चाहता  हूं
 ।

 इस  घारा के

 भ्रनुसार  हमें  कोई  मिल  बनाने  के  लिये  जो  भी  प्रार्थनापत्र  मिलेंगे  हम  उन  में  से  सहकारी  संस्थाओं  को

 प्राथमिकता  देंगे  ।  इस  प्रकार  नगर  कोई  सहकारी  संस्था  किसी  प्रकार  का  कर  लाइसेंस  या  परमिट

 लेने  के  लिये  प्रार्थना  करेगी  तो  हम  उसे  प्राय  लोगों  भ्रमणा  संस्थाओं  की  अपेक्षा  प्राथमिकता  देंगे  ।

 atte  ने  यह  भी  कहा  है  कि  समिति  ने  बहुत  सी  सिफारिशें  की  हैं
 ।

 हम  ने  उस  में  से  केवल

 कुछ  ही  सिफारिशों  को  लिया  है  ।  इसलिये  यह  विधेयक  बड़ा  पर्याप्त  है
 ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैँ  पहले

 बता  चुका  हूं  कि  हम  ने  इस  बिल  में  केवल  उन  सिफारिशों
 को  लिया है  जिन  के

 बारे
 में

 कि

 विधान  कार्यवाही  करनी  जरूरी  थी  ।  इस  का  यह  मतलब  नहीं  कि  हम  ने  सिफारिशों
 को

 रद

 कर  दिया  है  ।  हम  ने  इस  बिल  में  सम्मिलित  सिफारिशों  के  अतिरिक्त
 भी  समिति की  कई  अन्य

 सिफारिशों  जैसे  बिक्री  कर  के  बारे  में  छट  देने  के  प्रश्न  को  राज्य  सरकारों  पर  छोड़ने  तथा  राज्य

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  शादी  अस्पतालों  सशस्त्र  बलों  के  लिये  भ्रावव्यक

 मूल  अंग्रेजी  में



 ६०७८  चावल  कूटने  का  उद्योग
 fa
 qa  /  aaa Serra)  fsa

 २  १९४५८

 [aft  to  म॑०

 चावल  खरीदते  समय  यथासम्भव  रूप  से  हाथ  का  कुटा  चावल  खरीदना  भी  स्वीकार

 किया  है
 ।

 इसी  प्रकार  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  चावल  मिलों  में  तैयार  किये  जाने  वाले

 धान  पर  विशेष  उपकर  लगाया  जानां  चाहिये  तथा  हाथ  से  कूटे  चावल  पर  भ्रमित  वित्तीय  सहायता

 दी  जानी  चाहिये  ।  हम  हाथ  से  चावल  पर  पहले  से  ही  ६  ard  प्रति  मन  वित्तीय  सहाँयता  दे  रहे

 हैं
 |

 चावल  मिलों  पर  उपकर  लगाने  के  सम्बन्ध  में  मैं  इसे  उचित  नहीं  समझता  हूं
 ।

 क्योंकि  जरगर

 उस  पर  कोई  उपकर  लगाया  गया  तो  उस  का  भार  या  तो  पर  पड़ेगा  जिस  से  कि  चावल

 के  दाम  बढ़  जायेंगे  या  उस  से  किसानों  को  चावल  के  कम  दाम  दिये  जायेंगे  |  इसलिये  मैँ  इसे  wafer

 नहीं  समझता  |

 बिक्री  कर  के  बारे  केन्द्रीय  सरकार  खाद्यान्नों  पर  बिक्री  कर  लगाने  के  सदा  विरुद्ध  रही  है

 किन्तु  इस  के  बावजूद
 भी

 कुछ  राज्य  सरकारों  ने  कुछ  खाद्यान्नों  पर  बिक्री  कर  लगा  रखा  है  ।

 fat  आचार
 :
 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  यदि  मिलों  के  चावल  पर  कोई  कर  या

 उपकर  लगाया  गया
 तो

 इस  से  उस  के  उत्पादन  पर  बुरा  प्रभाव  पड़  सकता  है
 ।

 किन्तु  इस  समय  स्थिति

 यह  है  कि  मिल  का  चावल  हाथ  के  कूटे  चावल  से  कहीं  सस्ता  है  ।

 tat श्र०
 सन्

 थामस  :  किन्तु  हमें  इस  के  बावजूद  भी  अ्रधिकतर  चावल की  प्राप्ति  के
 लिये

 मिलों  पर  ही  निर्भर  रहना  पड़ता  है  ।  और  फिर  लोग  यह  शिकायत  भी  कर  रहे  हैं  कि  चावल  के  दाम

 बहुत  बढ़  गय  हँ  ।  ऐसी  दशा  में  हम  मिल  के  चावल  पर  कोई  उपकर  लगाना  अच्छा  नहीं  समझते
 |

 कई  सदस्यों  ने  चावल  मिल  समिति  की  सिफारिशों  के  बारे  में  प्रकार  के  विचार  प्रकट  किये

 उन  सन
 का  sem  लगभग  यही  था  कि  हाथ से  कूटे  हुए  चावल  के  उद्योग  को  किसी  न  किसी

 प्रकार  से  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिये  ।  किन्तु  यह  काम  कसे  सम्पन्न  हो
 ?

 इस  विषय  में  लोगों  के

 विचारों  में  थोड़ा  बहुत  भेद  पाया  गया  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  सामान्य  रूप  से  सभी  ने  समिति  की

 इस  सिफारिश  का  समर्थन  किया  है  कि  हाथ  से  चावल  कूटने  के  उद्योग  को  बढ़ावा  दिया  जाना  चाहिये
 |

 किन्तु  एक  सदस्य  ने  इस  विषय  में  यह  कहा  है  कि  चावल  मिल  उद्योग  को  बिल्कुल  समाप्त  कर  दिया

 जाना  चाहिये
 ।

 मेरे  विचार  में  इस  प्रकार  का  सुझाव  ठीक  नहीं  है  ।  मेरे  मित्र  श्री  द्विवेदी  जी  ने  यह

 सुझाव  दिया  है  कि  जहां  तक  वर्तमान  मिल  काम  कर  रहे  हैं  वहां  तक  तो  ठीक  है  किन्तु  भविष्य  में

 चावल  के  किसी  मिल  के  लिये  ite  लाइसेंस  न  दिया  जाये
 ।
 श्री  पाण्डे  जी  के  भाषण  का

 भी
 यही  हद

 था  कि  इस  दिशा  में  कुछ  न  कुछ  जरूर  सुधार  किया  जाना  चाहिये  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  ने  भी  यह  शिकायत  की  है  कि  हम  लोग  यंत्रीकरण  के  बारे  में  विभेद

 की  नीति  का  पालन  कर  रहे  हूँ  ।  किन्तु  मैँ  सभा  को  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  की  यह

 नीति  है
 कि

 भविष्य  में  केवल  उन्हीं  लोगों  को  लाइसेंस  तथा  परमिट  दिये  जायें  जहां  पर  कि  बहुत

 झ्रावश्यकता  हो  |  इस  प्रकार  हम  माननीय  सदस्य  द्वारा  गये  सुझाव को  यथासम्भव  पुरा

 करने  का  प्रयत्न  करना  चाहते  हैं  |

 श्री  आचार  ने  बड़े  युक्तिसंगत  विचार  रखे  हैं
 ।

 वे  इस  बिल
 के

 विभिन्न  उपबन्धों  के  सर्वथा

 अनुकूल  हैं
 ।

 हम  हाथ  से  He  हुए  चावल  के  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  चाहे  जितने  भी  उत्सुक

 हों  किन्तु  इस  बात  में  तनिक  भी  सन्देह  नहीं  कि  इस  उद्योग  में  भी  कुछ  खामियां  हूँ  ।  इस  सम्बन्ध  में  ग्राम
 तथा

 we  उद्योग  पंचवर्षीय  योजना  जोकि  कर्बे  समिति  के  नाम  से  विख्यात

 ait  रिपोर्ट  मे  जो
 बातें  लिखी

 हैं  वे  विशेष  विचार
 पिय  हैं

 ।
 उन  का  कहना  है

 कि
 हाथ  से  कूटे

 re  ग्रंप्रेजी  में



 शुक्रवार  २  १९४८  चावलਂ  कटने  का  उद्योग  )  विधेयक  ६०७९

 हुए  चावल  के  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  के  ३  ara  (१)  कि  इस  से  प्रतीक  चावल  प्राप्त  होता

 (२)  इस  से  भ्रमित  लोगों
 को

 रोज़गार  प्राप्त  होता  है  (३)  इस  प्रकार  के  चावल  में  पौष्टिक

 तत्व  अधिक  मात्रा  में  विद्यमान  रहते  चावल  मिलों  दौलर  मिलों  )  के  बारे  में  समिति

 का  यह  कहना  है  कि  इस  से  चावल  की  खरीददारी  का  क्षेत्र  बढ़  जाता  हेट्रो  उस  को  बड़े  पैमाने  पर

 ५  ब  ५

 खरीदा  तथा  तैयार  किया  जा  सकता  है  ।  इन  मिलों  में  चावल  तैयार  करने  पर  प्रपेक्षा कृत  कम  लागत

 जाती  है  तथा  इन  मिंलों  में  उत्पादित  चावल  के  मृत्य  भी  काफी  कम  होते  हैं  जोकि  गरीब  आदमियों
 के

 लिये  बड़  उपयुक्त  होते  हैं  ।  इस  प्रकार  इन  मिलों  से  उपभोक्ताओं  की  एक  बड़ी  भारी  संख्या

 को  आवश्यकता  की  पूति  हो  सकती  है
 ।

 हमें  अपनी  नीति  में  इन  सब  बातों  का  ध्यान  रखना  जरूरी

 ्  |

 श्री  जोकि  स्वय  अधिकतर  हाथ  का  कुटा  तर्जन  चावल  खाते  ने  कहा  है  कि  हाथ  से

 हुए  चावल  को  क्वालिटी  बहुत  घटिया  है
 ।

 हमें  चावल  को  स्ट  में  रखने  की  समस्या  तथा

 चावल  प्राप्त  करन  की  समस्या  पर  भी  विचार  करना  चाहिये  ।  हम  नें  इन  सब  बातों  का  ध्यान  रख

 कर
 ही

 इस  विधेयक  में  एक  संतुलित  नीति  अपनाई  है  ।

 कीमत
 मं  इस  सभा  का  ज्यादा  समय  नहीं  लेना  चाहता  हूं  ।  इस  बात  में  कोई  सन्देह  नहीं

 कि  हाथ  से  हुए  चावल  की  खपत  की  काफी  ग  जाइए  है  ।  भी  ६४ प्रतिशत चावल  हाथ  से  ही

 कूटा  जाता  हेय  वर्षीय  प्रयोजन  के  कारण  चावल  के  उत्पादन  में  काफी  वृद्धि  हो  गई  है  ।  हमारा

 विचार  है  कि  द्वितीय  त  वर्षीय  योजना  की  समाप्ति  तक  हम  १  करोड़  टन  श्रमिक  धान  का

 उत्पादन  कर  भ  |  इस  प्रकार  इस  उद्योग  के  ate  भी  अधिक  बढ़ने  की  गंजाइश  है  ।  चावल  की

 कुटाई  के  उद्योग  के  विस्तार  के  लिये  तथा  इस  विषय  में  परमिट  देने  के  लिये  सरकार  को  किन  बातों

 का  ध्यान  रखना  चाहिये  इस  का  उल्लेख  बिल  के  खण्ड  ५  के  उपखण्ड  (४)  में  किया  गया  है  ।

 यद्यपि  इस  विधेयक  के  वाद-विवाद  म  हरनेक  सदस्यों  ने  भाग  लिया  है  कौर  इस  के  बारे  में  बहुत

 कुछ  कहा  गया  है  फिर
 भी

 करता  हूं  कि  सभा  इस  बिल  को  स्वीकार  करेगी
 |

 हमारे  लिये

 यह  बड़ा  Bras  है  कि  हम  विधेयक  को  यथाशीघ्र  पास  करें  ताकि  विभिन्न  स्तरों  पर  इस  पर

 विचार  करने  के  लिये  काफी  समय  मिल  सके  ।  भारत  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  तथा  योजना

 ने  चावल  मिल  समिति  तथा  सर्वे  समिति  की  सिफारिशों  पर  पहले  से  ही  काफी  विस्तार

 पु वंक  विचार  कर  लिया  है  |  इसलिये  अरब  इस  बिल  को  पास  करने  में  र  अधिक  देर  करने  का  कोई

 कारण  नहीं  है  ।

 करता  हूं  कि  जिन  सदस्यों  ने  संशोधन  प्रस्ताव  रखे  जिस  में  कि  श्री  गुह  जिन्हों  ने
 कि  इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपे  जाने  का  प्रस्ताव  रखा  तथा  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  जिन्हों

 ने  कि  इस  विधेयक  को  जनता  की  राय  जानने  के  लिये  प्रेस  में  भेजने  का  प्रस्ताव  रखा  वे

 प्रस्तावों  पर  प्रभारी  नहीं  करेंगे  इस  बिल  को  यथासम्भव  शीघ्र  पास  होने  के  लिये  सहयोग  देंगे  |

 महोदय  :  क्या  में  विचार  करने  के  प्रस्ताव  पर  प्रस्तुत  किये  गये  संशोधनों  को

 दान  के  लियें ca  ?

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  )  :  मैं
 विधेयक

 पर  राय  जानने  के
 सम्बन्ध

 में
 रखे  गये

 अपने  प्रस्ताव  को  मतदान  के  लिये  रखवाना  चाहती  हूँ

 |

 मूल  अगे  में



 Rose  शनिवार  २  gays चावल  कूटने  का  उद्योग
 )

 विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  का  संशोधन  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा

 श्रस्वाकृत FAT  |

 उपाध्यक्ष महोदय  द्वारा  श्री  ह् ०  चं०  गुह  का  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपने  के  बारे  में

 संशोधन  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत
 ।

 महोदय  :  प्रत  यह  है

 सामान्य  जनता  के  हित  के  लिये  चावल  कटने  के  उद्योग  का  विनियमन  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  विधेयक  पर  खुश  विचार  किया  जायेगा  |

 प्रश्न यह  है

 खंड  २  विधेयक  aa  बने  ।

 स्तर  स्वीकृत  gar |

 खंड  दो  विधेयक  a  जोड  दिया  गया

 खण्ड  ३--(परिभाषायें  )

 श्री  संगण्णा  रापट--रक्षित--ग्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियां  )  में  अपने  संशोधन  संख्या

 । १  व  २  प्रस्तुत करता

 का  प्रयोग  किया खंड  ३  में  डिफंक्ट  राइस  मिलਂ  पड़ी  चावल  का

 गया  है  ।  मुझे इस  शब पद  पर  आपत्ति  है
 ।

 इस  से  कई
 ऐसी

 चावल  मिलों
 पर  जो

 बिल्कुल  बेकार
 हैं

 विचार

 किया  जा  सकता  है  ।  इस  से  wa  कार्य  करने  वाली  मिलों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़  सकता  है
 ।

 इसलिये

 में  चाहता  हूं  कि  विधेयक  में  इस  शब्द  का  प्रयोग  किया  जाये  ।

 संशोधन  संख्या  २  के  बारे  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  विधेयक  में  जहां
 पर

 अनुज्ञप्ति  देने  की  शर्तों
 का  उल्लेख  किया  गया  है  वहां  पर  चावल  मिल  के  काम  करने  के  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  गया  है

 जब  तक  इन  बातों  का  स्पष्ट  उल्लेख  नहीं  किया  जायेगा  चावल  मिलें  इन  दस्तों  का  ठीक  ठीक
 पालन

 नहीं  करेंगी  ।  इसलिये  में  यह  चाहता  हूं  कि  इस  के  अन्त  में  यह  शब्द
 a

 जोड़  दिये  जायें

 भ्रनुजञप्ति
 में  उल्लेख  किया  गया  होम

 sot  हेडा  :  परिभाषा  खंड  से  यह  स्पष्ट  नहीं  होता  है  कि  यदि  कोई  मिल  अपनी

 मशीनरी  का  सुधार  करना  चाहती
 हो

 तो  उस  को  किसी  श्रेणी  में  रखा  जायेगा
 !  क्या  ऐसी  मिल  को

 डिफंक्ट  की  श्रेणी में  रखा  जायेगा  ?  इसी  प्रकार  मान  लीजिये  कि  कोई  मिल  मशीनरी  नहीं

 बदलना  चाहती  किन्तु  केवल  अपना  काम  दोबारा  चालू  करना  चाहती
 तब

 क्या  ऐसी  मिल  को
 भी

 मिलਂ  की  श्रेणी  में  रखा  जायेगा ?  विधेयक  से  इस  बात  का  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  मिलता

 भाभा है
 ।

 सरकार  को  इस  विषय  में  श्रपनी  स्थिति  तथा  श्राशय  को  स्पष्ट  करने  का  प्रयत्न  करना  ae

 a  अंग्रेजी  में
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 पत्नी  न  स०
 थामस  :  श्री  हेमा  द्वारा  उठायें  गये  प्रदान  के  बारे  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  यदि

 कोई  मिल  अपनी  मशीनरी  में  सुधार  करना  चाहेगी  या  कोई  अन्य  ऐसा  परिवर्तन  करना  चाहेगी

 जिस  से  कि
 मिल

 की  मौलिंक  व्यवस्था  में  कोई  वृद्धि  नहीं  होगी  तो  हम  ऐसे  परिवर्तन  करने
 की

 छूट

 देने  को  तैयार  हैं  ।  किन्तु  श्री  संगण्णा  ने  कहा  है  कि  जो  मिलें  एक  वर्ष  से  नकारा  पड़ी  हैं  वे  भी  सहायता

 मांगने  के  लिये  ५  आ  सकती  हैं  ।  उन  का  कहना  है  कि  यह  प्रविधि  घटा  कर  ६  महीने  कर  दी  जानी

 चाहिये
 |

 में  समझता  हूं  यह  wale  घटाने  की  कोई  श्रावद्यकता  नहीं  है  ।  क्योंकि  सामान्यतया  चावल

 मिलें  वर्ष  में  कुछ  महीनों  के  लिये  बन्द  रहती  हें  रोक  फिर  यदि  उन  की  मशीनरी  वगैरह  में  कोई  गड़बड़

 हो  तो  वह  प्रतीक  देर  तक--पूरे  वर्ष  तक--भी  बन्द  रह  सकती  हैं  ।  ऐसी  दशा  में  waft  घटाने

 से  इस  प्रकार
 की

 मिलों  पर  ae  अधिक  मुसीबत  लादने  के  समान  होगा  ।  इसलिये  में  उन  का  यह

 संशोधन  नहीं  स्वीकार  कर  सकता  हूं  |

 दूसरे  प्रस्ताव  के  बारे  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  यह  सरकार की  नियम  बनाने की  शक्ति  से

 संबंधित  है  ।  उस  के  लिये  हम  कोई  परिनियत  उपबन्ध  नहीं  बना  सकते  ।

 के
 n

 oop
 लये महोदय  :  wa  में  दोनों  संशोधनों  को  मतदान  रखता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या
 १

 कौर
 २

 मतदान
 के

 लिये  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुए
 |

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 कि  खंड  ३  विधेयक  का  at  बनें  ह ी

 प्रस्ताव
 स्वीकृत

 ।

 खण्ड  3  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड
 ४

 विधेयक  में  जोड़  दिया  गया
 ।

 खण्ड  ¥— (aE  अबवा  बन्द  पड़ी  मिलों  कें  लिपें  अनुभूतियों  का
 दिया  जाना )

 श्री  सुधार  :
 में  प्रिया  संशोधन

 संख्या  १०  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 fait  संगण्णा  :  में  झपना  संशोधन  संख्या  ३  प्रस्तुत  करता हूं
 ।

 श्री  सुबोध  अनुसूचित  ख़ादिम  :  में  अपने  संशोधन

 संख्या  ११  १२  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  घारियर
 :

 मेरा  संशोधन  संख्या
 ६

 है
 ।

 महोदय  :  में  उस  पर  रहा  हूं  ।

 port  ब्रज राज  fag  :  में  अपना  संशोधन  संख्या  १६  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 महोदय
 :  श्री  वारियर  का  संशोधन  संख्या  &  अ्रनियमित  है  ।  वह  सरकारਂ

 के  स्थान पर  सरकारਂ  शब्द  रखने  के  लिये  कहना  चाहते  हैं  ।  किन्तु  श्रभी  अभी  हम  ने  खंड  २  में

 यह  निश्चय  किया  है  कि  इस  विषय  में  केन्द्रीय  सरकार  का  क्षेत्राधिकार  होना  चाहिये  ।  इसलिये

 यह  उस
 विनिश्चय  के  विरुद्ध  होने  के  कारण  नियमित  हो  जाता

 है
 pe  ne ee
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 श्री  सुधार :  मेंने  यह  संशोधन  रखा  है  कि  उपधारा  (१)  के  भ्रन्तर्गत  अनुज्ञप्ति  करने

 के  लिये  जो  भी  प्रार्थना  पत्र  दिया  जाये  वह  राज्य  सरकार  को  दिया  जाये  ।  कौर  केन्द्रीय  सरकार

 उस  पर  राज्य  सरकार  की  सिफारिश  के  अ्रनुसार  ही  करे  ।  मेरा  यह  संशोधन  इस  आधार  पर

 arg  है  कि  केवल  राज्य  सरकारें  ही  इस  बात  का  भली  भांति  निर्णय  कर  सकती  हैं  कि  किसी  स्थान

 की  जनता  के  लिये  किसी  लाइसेंस  का  दिया  जाना  कितना  झ्रावश्यक  ह  ?  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि

 यद्यपि  इस  सम्बन्ध  में  लाइसेंसिंग  आफिसर  द्वारा  जांच  की  जायेगी  तथा  उस  के  बारे  में  राज्य  सरकार

 की  सिफारिश  को  भी  उचित  स्थान  दिया  जाना  चाहिये  ।  इस  उत्तरदायित्व  में  राज्य  सरकारों  को

 भी  सांझीदार  बनाया  जाना  चाहिये  |  मुझे  है  कि  सभा  मेरे  इस  संशोधन  को  स्वीकार  करेगी
 ।

 श्री  ब्रज राज  fag  :  उपाध्यक्ष  इस  विधेयक  की  धारा  ५  पर  मेंने  rg  नम्बर  का

 संशोधन  प्रस्तुत  किया है  ।

 मेरे  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  fan  यह  है  शौर  वह  उद्देश्य वही  है  जो  कि  इस  बिल  का

 उद्देश्य  मुझे  मालूम  पड़ता  है
 |  बिल &  उद्देश्य  में  भी  यह  कहा  गया  है  कि  यह  बिल

 इसलिये  पेश  किया जा  रहा  है  कि  जिससे  मुल्क  में  जहां  बेकारी  की  स्थिति  पदा  हो  रही

 है  उसके  सम्बन्ध  में  कुछ  किया  जाय  कौर  उसको  रोका  जाय  कौर  लोगों  को  काम  भी  दिलायां

 जाय  लेकिन  में  महसूस  करता  हुं  कि  इस  धारा  ५  में  जो  बातें  कही  गई  हैं  उनके  द्वारा
 तो

 हम

 इस  बिल  के  उद्देश्य  को  ही  खत्म॑ कर  देना  चाहते है  |  इसके  द्वारा  हम  यह  चाहते  हैं  कि  पुरानी

 मिलें  तो  रहें  ही  लेकिन  नई  धान  कूटने  की  मिलों  को  लगाने के  लिये  हम  इजाज़त  देने

 की  बात  इसमें  कह  रहे हैं

 ait  कुछ  समय  पुर्व  मणिपुर  के  मेरे  क़ाबिल दोस्त  यह  कह रहे थे  कि  वहां  पर  जो  पुरानी

 मिलें  थीं  उन्हें  भी  खत्म  करके  हाथ  से  ही  धान  की  कुटाई  करा  करके  उन्होंने  सारी  समस्या  हल

 करली  वहां  से  चावल  बाहर  कम  कीमत  पर  भेजा  जा  सकता  है  लेकिन  सरकार  इसको

 अनुमति  नहीं  दे  ती  है  कि  तब  पता  नहीं  कि  नई  धान  की  मिलों  को  चालू  करने  की  क्या  Waa  HAT

 उसके  बारे  में  इस  धारा  में  कई  इस  तरह की  बातें  कही  गई  हैं  जिनका  कि  विचार  नई

 मिलों  को  चालू  करते  समय  किया  जायमा  at  उनको  अनुमति  देते  समय  किया  जायगा  |

 उसमें  से  एक  व्यवस्था  यह  की  गई  है  शौर  खंड ५  (४)  में  बतलाई  mesa  जो  कि

 इस  प्रकार  है
 :

 क्या  ऐसी  चावल  मिल  के  कार्य  संचालन  जिसके  लिये  भ्रनुज्नप्ति  मांगी गई

 उस  क्षेत्र  में  काफ़ी  बेरोजगारी  फेल  जायेंगी  |

 यह  विचार किया  जायगा  कि  कहीं  इससे  काफ़ी  तादाद  में  बेकारी  तो  नहीं  फैलेगी

 यह सोचा  जायगा  कि  उस  सुरत  में  वहां  पर  कोई  ऐसा  लाइसेंस  अ्रथवा  अनुमति  दी  जाय  या

 नंदी  जाय  लेकिन  मुझे  लगता  यह  है  कि  इस  बात  का  fan  विचार  ही  विचार  है  कहीं पर  यह

 बात  नहीं  कही  गई  है  कि  जहां  पर  काफ़ी  तादाद  में  बेकारी  फैलने  की  आशंका  होगी  वहां

 वहां  पर  कोई  इस  तरह  का  परमिट  नहीं  दिया  जायेगा  ।  में  प्रिये  संशोधन  के  द्वारा यह  चाहता  हूं

 fe  जहां  पर  काफ़ी  तादाद  में  बेकारी  फैलने  की  श्राशंका हो हो  वहां  पर  कतई  किसी  तरह  का  कोई

 परमिट  न  दिया जाय  भ्र ौर  वहां पर  कोई  नई  मिले  खोलने  की  इजाज़त  न  दी  जाय  में

 समझता हुं  कि  चूंकि  मंत्री  महोदय  के  इस  बिल  का  उद्देश्य  भी  वही  है  जो  कि  मेरे  संशोधन  का

 है  इसलिये  वह  इसे  मंजूर  करने  की  कृपा  करेंगे  ।

 चूंकि  धारा  ५  विचाराधीन  है  इसलिये  में  उसके  सम्बन्ध  में  भी  अपने  कुछ  विचार  प्रकट

 करना  चाहता a |  जब  हम
 यह

 चाहते  हैं  कि  हमारे  देश  के  कुटीर  ait  गृह  उद्योगों  को  बढ़ावा

 मूल  अंग्रेजी  में
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 मिले  ix  जब  हम  चाहते हे  कि  जो  लोग  हाथ  से  धान  की  कुटाई  करते  हें  उन  लोगों को  उसमें

 प्रोत्साहन  मिले  तो  हमें  एसी  व्यवस्था  करनी  चाहिये  कि  न  fam  जो  पुरानी  राइस

 हैं  वहू  कम  हों  बल्कि  कोई  स्टेज  एक  ऐसा  wad  जब  सब  प्रकार  की  ऐसी  मिलें

 ख़त्म  हो  जायें |  सदन्  में  इस  तरह  की  श्राशंका  प्रकट  की  गई  है  कि  हाथ  से  धान  की

 कुटाई  करने से  मुल्क  की  जो  चावल  की  आवश्यकता है  वह  पूरी  नहीं  हो  पायेगी  |  कहा  गया

 है
 कि  केवल हाथ  से  धान  की  कुटाई करने  से  यह  पुरा  नहीं  हो  सकता  में  निवेदन  करना

 चाहता  हं  कि  यह  सही  स्थिति  नहीं है  ।  जब  हम  गुह  उद्योगों  की  तरफ़  बढ़  रहे  जब  खादी

 ग्रामोद्योग  को  हम  प्रोत्साहन  देते  है  कौर  अन्य  घरेलू  धंधों  के  द्वारा  बनाई  गई  हाथ की
 चीजों  को  हम  प्रोत्साहन  देते  हैँ  तो  इस  हाथ से  धान  की  कुटाई  करने  के  धंधे  को  भी  हमें  प्रोत्साहन

 देना  चाहिये  एक  तरफ़  स्थिति  यह  है  कि  हमारे  यहां  करोड़ों  लोग  बेकार  हैं  उनको  हम  काम

 नहीं  दे  पाते हूं  ।  दूसरी  तरफ  स्थिति  यह  है  कि  जो  पुरानी  मिलें  हैं  उनको हम  कम  नहीं  करना

 चाहते  बल्कि नई  मिलों के  लिये  भी  हम  लाइसेंस  देना  चाहत ेहैं  जिससे कि  वह  नई  धान  की मिलें

 क़ायम  हो  सकें  ।
 में  सोचता  हूं  कि  इसका  क्या  नतीजा  होगा ?  हो  सकता  है  कि  सदन् की

 और  सरकार  की  यह  मंशा  हो  नई  मिलें  क़ायम न  हों  लेकिन  मुझे  आशंका  है  कि  जो

 प्राधिकारी  इस  कानून  को  शरमन  में  लायेंगे  वे  उस  तरह  न
 सोचें  कौर  उनका  मशीनों  की  तरफ़

 झुकाव  हो  |  हमारे  अधिकारीगण उस  तरीक़े से  नहीं  सोच  पाते  हें  जिस  तरीक़  से  कि  सरकार

 के  लोग  सोचते  हैँ  या  जनता  के  प्रतिनिधि  सोचते  हैं  कि  हाथ  से  बनी  हुई  चीज़ों  को  प्रोत्साहन  मिलना

 चाहिये ।  इसका  यह  होगा  कि  इसमें  जो  शर्ते  रक्खी  गई  हैं  प्रौढ़  जिनके कि  पधार  पर  नई

 मिलों  को  खोलने के  लिये  लाइसेंस  दिये  उन  शर्तों  की  वह  व्याख्या  इस  तरह  से  कर

 सकते  हे  जिससे  कि  नई  मिलें  खुल  सकें  यह  एक  बड़े  खतरे  की  बात  होगी  ।.  इस

 सम्बन्ध  में  हमारी  नीति  तो  यह  होनी  चाहिये  कि  यदि  फ़ौरन  ही  हम  धान  की  मिलों  को  बंद
 नहीं  कर  सकते तो  कम  से  कम  हम  उनको  धीरे  धीरे  कुछ  कम  ही  करते  चले  जाये  wk  एक

 ऐसा  ले  जब  कि  हम  जितनी भी  हमारे  वहां  धान  कूटने
 की

 मिलें  हैं  उनको  बन्द

 कर  देंगे  और  वह  सारे  का  सारा  काम  हाथ  से  ही  होगा  ।  में  समझता  हूं  fe  इस  धारा

 में यह  छूट  दी
 जा  रही  है  कि  यह  काम  कभी  पुरा  न  हो  सके  |  नगर  हम  बेकारी को  दूर  करना

 चाहत ेहैं
 तो  यह  बहुत  आवश्यक है  कि  उधर  हम  बढ़ें ।  यह  एक  ऐसा  काम  है  जिसको

 कि  हमारे  यहां  ऐक्सपर्ट  कौर  विशेषज्ञ  लोग  रहते  हैं  वे  उसे  aes  तरीक़े  से  कर

 सकते हैं  ।  हम  हाथ  से  घान  कूटने  के  धंधे  को प्रोत्साहन दें  |  में  समझता  हू ंकि  मेरा जो  यह

 संशोधन है  उसे  स्वीकार  करके  कम से  कम  उन  स्थानों  पर  जहां  कि  बहुत  बड़ी  तादाद  में

 बेकारी  फैलने
 की

 आशंका  है  वहां  इस  खतरे  को  दूर  किया  ज़ायगा  |

 fat  सुबोध  हंसना :  में  यह  संशोधन  रखना  चाहता  हूं  कि
 चावल  मिलों

 को  नये  लाइसेंस

 देते  समय  कुछ  खास  खास  बातों  का  ध्यान  रखना  चाहिये  जेसे  वहां  की  स्थानीय  जनता की

 राय है
 तथा  किसी  स्थान पर  पहले  से  पैर से  कुटाई  करने  वाली  कितनी  walls  शादी  हें

 ।
 बिल  में

 इन  दोनों  बातों  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।  में  चाहता हूं  कि  इन  को  भी  लाइसें स  के  समय

 अन्य  विचारणीय  बातों  के  समय  जोड़  दिया  जाना  चाहिये
 ।

 बात  नितान्त  स्वाभाविक है  कि  जहां  पर
 भी  चावल  की  मिल  बनाने की  अनुज्ञप्ति

 दी  जायेंगी  वहां  पर  बेकारी  बढ़  जायेगी  ।  इसलिये हमें  इस  बात  का  खास  ध्यान  रखना  चाहिये

 कि  हम  नये  लाइसेंसों
 द्वारा  बेकारी  को  बढ़ाने  में  सहायक न  सिद्ध  हों  में

 मंत्री  महोदय  से

 रोध  करूँगा  कि
 वह  मेरे इस  संशोधन  को

 स्वीकार  करने
 की  कृपा  करें

 ।

 मूल  अंग्रेजी
 में



 Rosy  चावल  कटने  का  उद्योग  विधेयक  २  2eXs

 गयी  संगण्णा  क्यों  कि  मेरे  संशोधन  के  पक्ष  में  कई  सदस्य  बोल  चुके  इस  लिये  में

 इस  पर  way  नहीं  बोलूँगा  ।  जिस  प्रकार  सरकार  ने  कपड़ा  उद्योग  के  बारे  में  मिलों

 के  उत्पादन  की  सीमा  निर्धारित  करके  हथकरघा  उद्योग  को  awry  प्रदान  किया है  ।  उसी

 प्रकार  चावल  मिलों  के  प्रीतम  उत्पादन  की  सीमा  निश्चित  करके  हाथ  से  चावल  तेयार

 करने  के  उद्योग  को  संरक्षण  प्रदान  करना  चाहिये  ।  मेरा  विचार  है  कि  यदि  हाथ  से

 तथा  पांव  से  चावल  कटन ८५  के  उद्योग  को  प्रोत्साहन  दिया  जाये  तो  गांवों  में  काफी  बेकारी  दूर

 हो  सकती

 दूसरी  बात  मुझे  यह  कहनी  है  कि  चावल  मिलों  के  लिये  नये  लाइसेंस  देते  समय  सरकार
 को

 लोगों  की  क्रय  शक्ति  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिये  |  कई  मिलें  बड़ा  अच्छा  चावल  बनाती

 किन्तु  उनका  चाबल  गोदामों  में  पड़ा सड़  रहा है  लोग  इतने  महंगे  चावल  नहीं  खरीद

 इसलिये  हाथ  से  तथा  पांव  से  चावल  की  कुटाई  करने  के  उद्योग को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये

 सरकार को  नये  लाइसेंस देते  समय  अड़ी  सोच  विचार कर  स्वीकृति देनी  चाहिये

 एक  बात  प्रौर है  जहां  पर  सहकारी  संस्थायें  काम  कर  रही  हों  वहां  पर  मिलों  को  लाइसेंस

 नहीं  दिये  जाने  चाहियें  ।  उड़ीसा  में  एक  आन्दोलन  चल  रहा  उस  श्रान्दोलन का का

 उद्देश्य  गांवों  से  बेकारी  दूर  करना है  |  इसलिये  यदि  सरकार  ग्रामीण लोगों  के  हितों  का  ध्यान

 रखते  हुये  अपनी  नीति  बनायेगी  तो  उससे  उस  आन्दोलन  को  भी  बल  मिल  सकता  है  कौर  में

 से  काफी  बेकारी  दूर  हो  सकती  है  ।  द.) म आशा  करता हूं  कि  अनुमति  जारी
 करते  समय

 सरकार

 इन  सुझावों  का  ध्यान  रखेगी  जो  मैंने  अपने  संशोधन  में  दिये  हैं  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  मैं  श्री  गजराज  श्री  संगण्णा wk  श्री  सुबोध

 हसंदा  के  संशोधनों  का  समर्थन  करता  हूं  परन्तु  श्री  सूप कार  के  संशोधन का  विरोध करता  हूं  क्योंकि

 ae  चाहते  हैं  कि  भ्रनुज्ञप्ति  दी  जाने  से  पूर्व  राज्य  सरकार  की  सिफारिशों  पर  विचार  किया  जाना

 साहिये  ।  इसका  अर्थ
 यह  gar  कि

 जब
 भी  कभीਂ  भ्रनुज्ञप्ति  के  लिये  आवेदन  पत्र  रायें

 तभी  राज्य

 सरकार  को  अथवा  उनके  पदाधिकारियों  को  मामले  की  जांच  करनी  होगी  |

 श्री  ब्रज राज  सिंह  का  संशोधन  बड़ा  मंहत्वपूर्ण  है  क्योंकि  इससे  सहायक  रोजगार  पर  जोर

 दिया  जा  रहा  है  |  किसी
 भी  मिल  की  स्थापना से  पूवे  यही  सबसे  महत्वपूर्ण होनी  चाहिये  कि

 इसकी  स्थापना  से  कितनी  बेरोजगारी  पैदा  हो  जायेगी  ।  इसलिये इस  संशोधन को  स्वीकार  कर

 चाहिये  ।

 में
 यह  भी  नहीं  समझा हूं  कि  शब्द  के  यहां  पर  क्या  अर्थ  हैं  क्योंकि  यह  जांच  करने

 वाले  पदाधिकारी  पर  निर्भर  करता  है  कि  वह  बेकार  होने  वाले  लोगों  की  संख्या  बताये  इसलिये

 eq को  हटा  कर  हमें  यह  पदाधिकारी  के  स्वविवेक पर  छोड़  देना  चाहिय े।  |

 समझता  हूं
 कि  श्री  संगण्णा  के  संशोधन पर  विचार  किया  जायेगा  क्योंकि  इसके  द्वारा  जांच  करने

 वाले  पदाधिकारियों  को  बहुत  सहायता  मिलेगी  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  श्री  गजराज सिंह  के  संशोधन

 को  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  |

 श्री  वॉरियर  में  श्री
 सूप कार  के  संशोधन  का  सेन  करता  हूं

 ।  मैं  सबसे

 ी
 पहले

 एक
 बात  का  जिक्र

 करूंगा
 |  पिछले  वर्ष  केन्द्रीय  सरकार  ने  नये  प्रखबा रों  को  चलाने  के

 en

 मूल  भश्रंग्रेजी  में



 7  यन AAA २  ERs  चावल  कटने  का  उद्योग  वि  ः

 बारे
 में  अनुज्ञा  देने  का  काम  ्  ऊपर  लिया  था  पहले  तो  समाचार  पत्र  प्रारम्भ  करने  के  लिये

 हमारे  राज्य  में  एक  फार्म  भर  कर  जिलाधीश  को  देना  होता  था  परन्तु  aa  छोटी  छोटी  बातों  के  लिये

 दिल्ली  ara  पड़ता  है  क्योंकि  पत्र-व्यवहार  में  दो  वर्ष  लग  जाते हैं  ।

 मुझे  इस  विधेयक  के  उपबन्धों पर  इसलिये  बड़ा  श्राइचये  em  क्योंकि  इस  विधेयक  को

 केरल  के  रहने  वाले  माननीय  मंत्री  ने  प्रस्तुत  किया  है  ।  माननीय  मंत्री  जानते  हैं  कि  वहां  पर  बड़ी

 बड़ी  झीलें  शौर  फसल  काटने  के  मौसम में  वहां  छोटे  ५  या  १०  हार्स  पावर  के  लगा

 दिये  जाते  यदि  इन  गरीब  लोगों  को  अनुज्ञप्ति  लेने  बार  बार  दिल्ली  कराना  पड़ेगा
 तो  श्राप

 उनकी  कठिनाइयों  का  अनुमान लगा  सकते हैं
 ।  इस  अवसर पर  मैं  द्राद्या करता हूं कि करता  हूं  कि  माननीय

 मंत्री  इस  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लेंगे  ।

 मैं  संशोधन  संख्या  का  समर्थन pat  बालासाहेब पाटिल  )  20

 करता
 यह  बहुत  wae  है  खंड  ee के

 राज्य  सरकारों को

 प्रत्यायोजित  शक्तियां  जा
 रही  सीमित हैं  कौर  इन्हें

 ।  कि खण्ड ५  के  att  नहीं  सकता  उपखण्ड ३  में  कहा  गया

 का  पर्याप्त  संभरण  करने के  लिए  यदि  केन्द्रीय  सरकार  झ्रावेदन  करने

 पर  यह  सोचे  कि  ग्रनुज्ञादी  जाये बि मी ह  इसका  we  हुमा  कि  यह  मामला  नीति  से
 सम्बन्धित

 ~

 हैं  इसलिए  इसका
 राज्यों  को  प्रत्यायोजन नहीं  किया  जायेगा

 ।
 लेकिन  जब  नचिज्ञा छि  दी  जानी  हो  तो

 एक  wt  उठ  सकता  है  :  केन्द्रीय सरकार  एक  दल  की

 होने  तथा  राज्य  किसी  अन्य  दल  क  होने  पर  केन्द्रीय  सरकार  भ्र पने

 किसी  व्यक्ति  को  प्रनज्ञप्ति च्  दे  सकती  है  लेकिन  हो  सकता  है  कि  राज्य  सरकार  उसे  न  चाहती  हो  ।  इस

 मामले  में  झगड़ा  हो  सकता  है  |  इसके  भ्र ति रिक्त  यह  विषय  राज्य  सरकारों

 केन्द्रीय  सरकार  दोनों  का  है  ;  इसलिए  श्रीमती देने  से पूर्वे  केन्द्रीय  सरकार  को

 राज्य  सरकारों  कोहराम  लेना  चाहिए  |

 श्री  सिहासन  सिंह  उपाध्यक्ष  जहां  तक  मैंने  देखा  धारा  ४५

 प्लैनिंग  कमीशन  की  रीकमेंडेशन  कौर  उसके  उद्देश्य  के  विरुद्ध  जाती  प्लैनिंग  कमीशन  की

 रीकमेंडेशन  है  कि  छोटी-छोटी  चक्कियों  को  प्रोत्साहन  दिया  जाय
 ।  अगर  हुक्म  al,

 ead  तो  मैँ

 उसको पढ़  उस  में  कहा  गया

 क्षेत्रों  में  हाथ  से  कटे  चावल  का  नियमित
 रूप

 में
 संभरण  करनें

 के  लिए  चावल

 बेचने के  डिपो  खोले  जायेंगे  तथा  हाथ  से  कूटे  चावल  की  खपत  बढ़ाने  का  प्रचार

 किया  जायेगा  1.0

 यह  है  प्लैनिंग  कमीशन  का  रीकमेंडेशन  सैकंड  फाइव  यानी  प्लैन  में
 ।

 लेकिन  इस  बिल  में

 परमिट की  व्यवस्था  की  रहे  इधर  कुछ  नहीं  उधर  परमिट  रखा  गया  |  श्री  गजराज

 सिंह  का श्रमेंडमेंट  अ्रपनी  जगह  पर  लेकिन  मैं  आपका ध्यान  करना  चाहता  हूं
 कि

 परमिट  देने  में  केवल  सब-क्लॉज  (४)  कौर  कोई  नहीं  सब-क्लॉज  (५)  तो

 यह  है  कि  गवर्नमेंट  नई  मिल  की  अपेक्षा  एक  sae  मिल
 को  परमिट

 देंने  में
 प्रेफरेंस  देगी

 ।

 सब-क्लॉज  (४)  के  प्रनसार चन  परमिट  देने  के  विषय  में  इन  छः  बातों  का  ख्याल  रखा  जायगा

 ——$—$__— =

 कि  वहां  पर  कितनी  मिलें  वहां  पर
 धान  कितना  उपलब्ध  बिजली

 प्रौढ़  पानी  "

 अ्रधिकता

 मूल  अग्रेजी  में
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 सिंहासन

 है  या  इत्यादि  श्र  are  लगाई  जाने  वाली  मिल  से  उस  क्षेत्र  की  a
 ~

 एम्प्लॉयमेंट

 बढ़ती  तो  उसका  भी  ध्यान  रखा  जायेगा

 तो  मेरा  कहना  यह  हैं  कि  बढ़ती  हुई  हमारी  योजना  के  परिणामस्वरूप हर  जगह

 पानी  पौर
 बिजली  की  सुविधाओं  में  वृद्धि  होगी

 शर  ग्रो  मोर  फूड  की  योजना  से  धान  भी

 रिक  होगा  ।  अवस्था  में  कोई  व्यक्ति  यह  दरख्वास्त  देगा  कि  हमारे  यहां  बिजली
 कौर

 पानी  सुलभ  धान  भी  काफी  होता  यहां  पर  मिल  की  जरूरत  ए  इस  प्रकार  तो  यह

 बजाय  रोकने  के  वृद्धि  का  कारण  बनेगी  |  यह  कहा  जायेगा  कि  बिजली  खराब  हो  रही

 पानी  खराब  हो  रहा  वह  हैंड-पोंटिंग  में  काम  जाता  नहीं है  ak  मिल  खड़ा  करने  के

 इसका  कोई  उपयोग  नहीं  यह  तो  उल्टा  ही  भ्रार््युमेंट  हो  जायगा
 ।

 यह  व्यवस्था  की  जाती  कि  पानी  दौर  धान  की  अधिकता  के  साथ  साथ  श्रन-एम्पलायमेंट

 पर
 विशेष  दृष्टि  रखी  जायगी  कौर  उनमें  होने की  अवस्था में  यदि

 बेरोजगारी

 बढ़ती  तो  परमिट  नहीं  दिया  तब  तो  ठीक  लेकिन  ऐसा  कुछ  नहीं  मेरा

 अ्रनुरोध  है  कि  यह  ठीक  नहीं  यह  मन्जूर  तो  होगा  लेकिन  ar  कम  से  कम  यह
 संशोधन

 मन्ज़र  हो  तो  कुछ  राहत हो  सकती हैं  ।

 श्री  मैँ  तथा  कमी  प्रकार
 की  मिलों  के  बारे में  स्पष्टीकरण  चाहता हूं  ।

 उधर  खंड  (५)  में  कहा  गया  है  कि  अनुज्ञा  देने  के  माम ने  में  पुरानी  कौर  बन्द  पड़ी  मिलों  को

 तई  मिलों की  किरपा  अधिमान  दिया  जायेगा  ।  कल  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  बताया था  कि

 हार  प्रकार की  मिलें  समाप्त  कर  देनी  चाहिएं  च्  उन्होंने इन  दोनों  प्रकार की
 मिलों

 में

 कोई  अ्रन्तर नहीं  दोनों  को  बराबर रखा  गया  मेरा  यही  कहना है  कि

 शेयर  को  श्रीमान  दिया  जाना  चाहिये ।

 श्री  प्र्०  स०  थामस
 :

 संभवतया  यह  खण्ड  विधेयक  का  सबसे  महत्वपूर्ण  खण्ड  है

 इसीलिए इस  पर  इतने  संशोधन  प्रस्तुत  किए  गए  परन्तु  मुझे  खेद  हैकि मैं  इनमें  से

 एक  भी  स्वीकार  नहीं  कर  सकता |

 सबसे  पहले  श्री  सूप कार  के  संशोधन  को  लीजिए  कि  प्रत्येक  आवेदन  पत्र  को  राज्य

 सरकारों  के  पास  उनकी  सिफारिश  के  लिए  भेजा  जाना  चाहिए  ।  मैंने  अपने  प्रारम्भिक भाषण

 तथा  उसर  में  यह  स्पष्ट  कर  दिया था  हमारा  विचार  राज्य  सरकारों  को  शक्तियों  का

 प्रत्या  योजन  कर  देने  का  इसलिए  यह  संशोधन  अनावश्यक  है  |

 श्री  गजराज  सिंह के  संशोधन  संख्या  १९  के  सम्बन्ध  में  ,  में  बताना  चाहता  हूं
 कि

 उपखण्ड  (४)  की  मद  में  यह  दिया  है  कि  जिन  बातों  पर  ध्यान  रखा  उनमें

 एक  यह  बात  भी  होगी  कि  अनुज्ञा  के  लिये  आवेदन  करने  वाली  मिल  के  चलने  से  उस  क्षेत्र से

 काफी  बेरोजगारी  हो  जायेगी  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इसके  लिए  विशेष  उपबन्ध  करना  उचित

 नहीं  होगा  कि  पर्याप्त  बेरोजगारी  होने  के  कारण  मिल  को  अनुज्ञा  नहीं  हो  जायेगी  ।  प्रताप

 देत  हुए  विभिन्न  बातों  पर  ध्यान  रखा  जिसमें  यह  भी  होगा  कि  क्षेत्र  में  चावल  का

 पर्याप्त  संभरण  करने  के  लिए  चावल  कूटने  के  मिल  आवश्यकता  या  नहीं केवल

 एक ही  विचार के  आधार  पर  निर्णय  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  मामले में

 (  हमें  कटोर  उपबन्ध  नहीं  बनाने  हम  जानते  हैं  कि  हाथ  से  धान  कूटने  वाला  उद्योग

 मूल  अंग्रेजी  a



 २  Reds  चावल  कूटने  का  उद्योग  विधेयक  Roc

 संगठित  नहीं है  इसलिए  हम  किस  प्रकार  जान  सकते हैं  कि  लोग  बेकार हो  जायेंगे  भ्रमणा  नही ं।

 इसलिए  शब्दों  में  कठोरता  नहीं  रहनी  चाहिए  ।

 संशोधन  संख्या  ११  के  सम्बन्ध  में  इतना  कहना  पर्याप्त  है  कि  किसी  स्थान  पर

 चावल  की  नई  मिल  बनाने  के  कारण  अगर  थोड़ी  सी  बेकारी  हो  जाये  तो  उसके  पर

 जबकि  अन्यथा  राज्य  सरकार  इसकी  स्थापना मिल  की  स्थापना  न  करना  ठीक  नहीं  होगा  |

 को  आवश्यक  समझे  ।  इसलिए  शब्द  का  रखा  जाना  आवश्यक

 माननीय  मित्र  श्रीसंगण्णा  ने  कुछ  उपबन्ध  जोड़ने  का  संशोधन  दिया  है  ।  इसमें  तीन

 अ्रतिरिक्त  बातों  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  चावल  की  नई  मिल  बनाने  के  लिए  oat

 देने  में  राज्य  सरकारों  को  इन  बातों  का  ध्यान  रखना  हाथ  से  पांव  से

 चावल  ५५  की  मिल  के  सम्बन्ध  में  मद  में  ae  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  कि  अनुज्ञा

 ata  यह  जानकारी  कर  लेनी  चाहिए  कि  नई  मिल  बनाने  से  पर्याप्त  बेकारी हो  जायेगी

 अन्यथा हाथ  से  कुटाई  करने  पर  उसका  बुरा  wat  इसके  अतिरिक्त मद  में

 wa  ऐसी  बातों  जो  निर्धारित  की  गई  जिक्र  किया  गया  इसलिए  खण्ड  ४  व

 खण्ड  (४)  में  भ्र  बातें  जोड़ना  आवश्यक  नहीं  मैं  इन  संशोधनों  का  विरोध  करता हूं  |

 उपाध्यक्ष महोदय  :  मैं  सभी
 संशोधनों

 को  एक  साथ  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 fart  ब्रज राज  fag:  मैं  चाहता हूं  कि  मेरा  संशोधन  संख्या  १४  ग्लास  रखा  जाये ं।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  पं दयो धन  संख्या  १०,  ११,  २३  तथा  १२  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा

 ग्रस्त  कृत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  संशोधन  संख्या  a  पर  २.३०  बजे  मतदान  हम ५  च्

 खंड  ६  को  लेते

 खण्ड  ६--(अ्रज्ञप्तियों  का  दिया

 श्री  सुबोध  बहादुर  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  १५  प्रस्तुत करता  हूँ  ।  इसके  द्वारा  मैं

 चाहता  हूं  कि  मिलों  में  नियुक्त  मजदूरों  की  सेवा  की  शर्तों  की  सुरक्षा की  जानी  चाहिए

 इन  मजदूरों  को  उचित  पारिश्रमिक  नहीं  मिलता है  ।  वे  कभी  भी  निकाले  जा  सकते हैं  ।

 पश्चिमी  बंगाल  में  स्त्रियों  को  रात्रि  में  घाम  करना  पडता  है  ।  इसलिए  इनके  कार्य

 के  बारे  में  शर्तें  बनाई  जाती  चाहिए  तर्ज  किया  के  ७  घंटे  निश्चित  किए  जाने  चाहिएं

 श्री  ई  म०  थामस  संशोधन  संख्या  १५  कुछ  वैसा ही  |  जैसा  श्री  संगण्णा  ने  प्रस्तुत

 किया था  ।  श्री  संगण्णा  चाहते  थे  कि  श्रनुज्ञाप्ति  फार्म
 के  अन्दर  मजदूरों  की

 सेवा  की

 शर्तों  को  लिख  दिया  जाना  चाहिए  ।  इसको  स्वीकार  करना  संभव  नहीं है  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  १५  मतदान  के  लिये  रखा  गया
 तथा

 स्वीकृत  द्वारा
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 खण्ड  ६  विधेयक  का  aa  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 ।

 खण्ड  ६  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड ७  से  ११
 विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 ।

 क

 मूल  ata  में
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 खण्ड  १२--

 yt  उ०  लठ  पाटिल  में  ard  संशोधन  संख्या  २४,  २५  तथा  २६  प्रस्तुत

 करता  हुं  ।  में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  खण्ड  १८  में  भ्रनुज्ञप्ति  पदाधिकारी  के  areal  के  विरुद्ध

 adler  की  व्यवस्था  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  ate  के  मामले  में  तो  कम  से  कम  न्यायिक  भ्र धि कारियों

 को  अधिकार दिये  जाने  चाहियें  ।  यदि  न्यायिक  अधिकारियों  को  otter  अधिकारी  बना  दिया

 जायेगा  तो  नीचे  के  अनुज्ञप्ति  अघिकारियों  शादी  पर  कुछ  रोक  सी  लग  सकेगी  ।

 fat |" हू ०
 म०

 थामस
 :

 में  इन  संशोधनों  का  करता  हूं
 ।

 जो  जांच  की

 वह  न्यायिक  जांच  नहीं  होगी  ।  संभव  है  कपिल  पदाधिका  नियुक्त  किया  जाये  इसको  आदेशक

 बनाना  श्रावक  नहीं  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  संशोधन  संख्या  २४,  २५,  तथा  २६  मतदान  के  लिये  गये  तथा

 स्वीकृत  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :.  प्रदान  यह  है  :

 खण्ड  १२  विधेयक  का  am  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  १२  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड

 fat उ०
 ल०  पाटिल :  में  अपने  संशोधन  संख्या  २७  तथा  २८  प्रस्तुत  करता  हूं

 ।  खण्ड

 १३  में  छः  माह की  सज़ा  तथा  ५,०००  रुपये  जुर्माने  की  व्यवस्था है  खण्ड  में  निक्षेप  को  जब्त

 करने
 की  व्यवस्था  तो  क्या  यह  उचित  नहीं  होगा  कि  ५,०००  रुपय  की  राशि  को  घटा

 कर  २.०००

 रुपये  कर  दिया  जाय  ।  महीने  की  सजा  तथा  २,०००  रु०  जुर्माना  करने  से  पर्याप्त  दण्ड  की

 व्यवस्था हो  जाती  है  ।

 है  कि
 part  प्र०  Ho  थामस  :  विधेयक के  उपबन्धों  के  पालन  के  लिए  यह  आवश्यक  ष्

 विधेयक  में  दण्ड  के  उपबन्ध  रखें  oa  ।  मनीपुर  के  माननीय सदस्य  ने  विधेयक पर  बोलते  हुए

 कहा  था  कि  पूंजीपति  इस  विधेयक  का  उल्लंघन  करके  मिल  खड़ी  कर  सकते  हैं
 ।

 इसलिए
 निवारक

 अथवा  शिक्षात्मक  द्ण्ड  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  जिससे  विधेयक  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन

 नहों  सके
 ।

 में  इन  संशोधनों  का  विरोध  करता  हूं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या
 २७  तथा  २५  मतदान  के  लिये  रखें  गये  तथा  aaa  हुए  ।

 1 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  १३  विधेयक  का  it  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 ~  ene  खण्ड
 १३

 विधेयक  में  जोड़
 दिया  गया  |

 ee

 मूल  भ्रंग्रेजी में
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 खण्ड  १४--(समवायों  द्वारा

 श्री  बाल कृष्णन्  :  में  संशोधन  संख्या  २०

 प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  यदि  कोई  जो  चावल  कूटने  की  मिल  का

 प्रभारी  भ्रपराध  करे  तो  उसको  दण्ड  देना  उचित  है  परन्तु  उस  मिल  के  ag  निर्दोष  भागीदारियों

 को  दण्ड  देने  की  व्यवस्था  करना  उचित  नहीं  है  ।  यह  ठीक  है  कि  उसके  विरुद्ध  प्रतियोगिता  पक्ष  को

 सिद्ध  करना  होगा  कि  उसकी  सम्मति  भ्रपराध  में  थी  ।  परन्तु  चाहे  अपराध  सिद्ध  हो  अथवा  न  हो

 उस  व्यक्ति  को  एक  बार  तो  फंसाया  ही  जा  सकता  है  ।

 श्र०
 म०  थामस :  में  इसका  विरोध करता  हूं  क्योंकि  जो  परन्तुक  इसमें  रखा  है  उससे

 माननीय  सदस्य  का  उद्देश्य  पूरा  हो  जाता  है  ।  यदि  पदाधिकारियों तथा  निदेशकों  को  समवायों

 के  ग्रपराघ  के  लिए  उत्तरदायी  नहीं  ठहराया  जायेगा  तो  समवाय  इसके  उपबन्धों  का  आसानी  से

 उल्लंघन  करते  रहेंगे  |

 उपाध्यक्ष महोदय  द्वार  संशोधन  संख्या  २०  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  १४  विधेयक  का  an  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  १४  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 खण्ड  १४५  से  २५  विधेयक  में  जोड़  दिये  जायें  (3

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat

 खण्ड  १५  से  २५  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 wa  में  संशोधन  संख्या  १६  को  मतदान  के  लिये  रखता  हूं  ।  इसे  छोड़

 दिया गया  था  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  LO  मतदान  के  लिये  रखा  गया  ।  सभा  में  मतविभाजन

 हुआ  ।

 पक्ष  में  ३१  विपक्ष  में  १०६

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न यह  है  :

 खण्ड  ५  विधेयक  का  aa  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  ५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 दिये  गये  । खण्ड  र

 सुभा  तमा  Nery
 का  विधेयक में  जोड़

 ST  TS
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 म
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 wo  चामस  :  में  प्रस्ताव करता  हूं

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  व

 wer  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ।

 मझ  प्रसन्नता pat  रंगा  कि  इस  विधेयक  को  पारित  किया  जा  रहा

 सरकार ने  हाथ  से  चावलों  से  सम्बन्धित  भ्रान्दोलन  की  बड़ी  देर  से  ध्यान  दिया
 ।

 प्रान्तर

 के  स्वामी  सीताराम  ने
 दो

 कारणों  से  इस  प्रकार  के  विधान  को  प्रस्तुत  करने  के  लिये  कहा
 था  ।

 एक  तो  पोषक  तत्वों  के  कारण  तथा  दूसरे  ग्राम्य  रोजगार  के  कारण  ।  यह  तथ्य  है  कि  चावल  कूटने

 की  मिलें  लग  जामे  से  हमारे  बहुत  से  भाई  बेकार  हो  गये  थे  महात्मा  गांधी  द्वारा  प्रोत्साहित

 करने  पर  इसकी  कौर  ध्यान  दिया  गया  था  ।  परन्तु  फिर  भी  कोई  ठोस  काम  नहीं  किया  गया
 |

 प्रथम  योजना  में  इसका  सिद्धान्त  स्वीकार  किया  गया  था  ate  यह  बताया  गया  कि  नई  मिल  बनाने

 पर  रोक  लगाने  वाला  आवश्यक  विधान  बनाया  जाना  चाहिये  |  cea  द्वितीय  योजना  के  दो  व

 बीत  जाने  के  cad  सरकार  ने  विधान  बनाया ॥

 में  दोनों  उद्देश्यों  का  समर्थन  करता  हुं  :  एक  यह  कि  वर्तमान  मिलों  में  कोई  हस्तक्षेप  नहीं

 किया  जायेगा  लेकिन  नई  मिलों  को  saat  देने  के  बारे  में  संतोषजनक  उपबन्ध  नहीं  हें  ।  इसमें

 ऐसी  शर्त  रखी  हैं  जिनके  द्वारा  भविष्य  में  भी  मिले  बनाई  जा  सकती  हैं  ।  केवल  इसी  बात  से  कि

 अनुज्ञप्ति  देने  का  अधिकार  राज्य  सरकारों  को  न  देकर  केन्द्रीय  सरकार  नें  स्वयं  लिया  मे  ही

 संतोष हो  जाता  है  |  इस  विधेयक  की  वास्तव  में  बडी  आवश्यकता  थी  |

 ait  सिहासन सिंह  :  उपाध्यक्ष  हमारी  प्लैन  का  यह  सातवां वर्ष  है  ।  फस्ट  फाइव

 प्लेन  में  भी  इस  विषय  पर  समिति  की  रिपोर्ट  थी  कि  जहां  तक  सम्भव  हो  मिलें  बन्द  कर  दी

 लायें  कौर  चावल  की  कुटाई  हाथ  के  जरिये  ही  हो  ।  इस  सेकेन्ड  फाइव  इर  प्लेन  में  भी  ५. # १

 वही  रिकमेन्ड  किया  ate  सुझाव  दिया  कि  द्रमुक  श्रमिक  चीजें  बढ़ाई  जायें  ।  एक  तरफ  तो

 गवर्नमेंट  हाथ  से  चावल  पर  सब्सिडी  देती  है  ate  दूसरी  तरफ  हम  मिलों  के  लिये  भी  बढ़ोतरी

 का  इन्तजाम कर  रहे  दो  तरफ  से  दो  कंट्रेडिक्टरी  चीजें  चलाई  जा  रही  हैं  ।  हाथ

 का  कुटा  हाथ  का  कुटा  चावल  मंहगा  पड़ता  है  इसलिये  सब्सिडी  दे  कर  उसे  बाजार  में  लाया

 जाता  है  ।  लेकिन  सब्सिडी  दे  कर  देव  का  काम  कब  तक  चलेगा  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  ?

 प्लैनिंग  कमेटी  ने  कहा  कि  जहां  तक  सम्भव  हो  हाथ  की  बनी  चीजों  का  इस्तेमाल  करना  चाहिये  ।

 aa  झ्रासाम  में  कोई  घानी  बनी  उसे  प्रोत्साहन दिया  जाय  ।  लेकिन  इस  बिल  में  इस  तरह  की

 कोई  चीज  नहीं  है  ।  इस  की  दफा  ४५  ६  में  जरूर  है  कि  लाइसेंस  दिये  जायें  ।  दफा  ४५  के  अन्दर

 जो  लाइसेंस  के  रक्खे  गये  हैं  उन  में  कभी  एक  श्रमेंडमेंट  चाहा  गया  था  ।  श्रगर उसे स्वीकार उसे  स्वीकार

 कर  लिया  गया  होता  तो  wear  होता  कि  जहां  जहां  नई  मिलें  खोलने  से  बेकारी  बढ़ती  वहां

 परमिशन नहीं  दी  जायेगी  ।  यह  चीजें  सोचने  की  हैं  ।  हम  को  इस  तरफ  भी  देखना  है  अगर  से

 अ्रनएम्प्लायमेंट  बढ़ता  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  यह  पहले  कह  चके  उसे  दोहराने  से  क्या  फायदा  ?

 सिंहासन  सिंह  :  यह  जो  विधेयक  है  एक  तरफ  से  हाथ  के  चावल  को  प्रोत्साहन
 न  दे  कर

 मिलों  की  बढ़ोतरी  को  प्रोत्साहन  देगा  जिस  से  कि  बेकारी  दूसरी  शोर  हमारी  जनसंख्या बढ़

 रही

 है

 ।

 अगर  एक

 शर

 जनसंख्या  बढ़ेंगी  और  दूसरी  और  मिलों  को  लाइसेंस  देने  से  बेकारी
 बढ़ेगी  तो  कैसे  काम  चलेगा

 |

 मूल  अंग्रेजी  में



 २  geass  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  (aia)  aaa  Lok

 इस  लिये  मेरा  कहना  इतना  ही  है  कि  जो  याप  के  हों  वे  इस  का  ध्यान  रक्खें  ।

 दोनों  तरफ  का  वे  मुकाबला  करें
 ।

 उस  से  बेकारी  बढ़ती  हो  तो  मिलों
 को

 परमिशन
 न  दी

 जाय
 झगर  गवर्नमेंट  इस  तरह  का  कोई  झ्राइवासन  दे  सके  तो  भी  कुछ  गद्दे  तक  हम  को  सन्तोष

 हो  सकता  है  कौर  सब्सिडी  का  काम  भी  रोका  जा  सकता  है  शौर  आदमी  घान  को  बाजार  में

 भेज  सकेगा  ।

 श्री
 अ०  म०

 थामस
 :

 मुझे  सिर्फ़  यही  कहना  है  कि  इस  विधेयक  को  जो  समर्थन  शुभ्रा  है

 उसके  लिये  में  सभा  का  बड़ा  झा भारी  हूं  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  we  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  फी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 भ्रष्टाचार  निवारण  (qatar)  विधेयक

 सिंहासन सिंह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भ्रष्टाचार  निवारण  अधिनियम
 LEV’

 में  प्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर  स्थापित  करने  की  अनुमति
 दी

 जाये
 ।

 उपाध्यक्ष महोदय  यह  है  कि  :

 रिकी  भ्रष्टाचार  निवारण  १९४७  में  अ्रम्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जायें  पी
 ~

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 felt  सिहासन सिह  :  मैँ  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं  ।
 er  ee

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  )
 faq

 fort  सिहासन  सिह  )  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  दण्ड  प्रक्रिया  १८९८
 में  भ्रम्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रदान  यह  है  :

 aus  प्रक्रिया सं  १८९८  में  aaa  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  अनुमति  दी  जाये  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 |

 pert  सिंहासन
 म

 विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं
 ।

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  aanayat )
 विधेयक

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  दण्ड  प्रक्रिया  erty
 में  अ्रग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  दी  जाय े।

 AR  EE

 1  मूल  ग्रेजी  में



 ZoeQ  नैमित्तिक  श्रमिकों  की  नियन्ता  का  oer  विधेयक  रायकवार  २  १९४५८

 महोदय  प्रश्न यह  है

 दण्ड  प्रक्रिया  १८९८  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  अ्रनमति  दी  जाये  (8

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 jar  सुविमन_ घोष थि घोष  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता

 हिन्दू  उत्तराधिकार  Goiccy  )  विधेयक

 श्र  सुनाया  च्  )  में  प्रस्ताव  हूं  कि  हिन्दू  उत्तराधिकार

 geut  में  alae  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर  स्थापित  करने  की  ऋतुमति

 दी  ।

 महोदय  प्रशन  यह  है

 हिन्दू  उत्तराधिकार  १९५६  में  aaa  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित करने  की  ग्र नुम ति  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वरूप  शुभ्रा  ।

 fait  सुनाया  ्  :  मैँ  विधेयक को  पुरःस्थापित  हैं  ।

 संविधान
 )  विधेयक

 pat  भरूचा  खानदेश  में  प्रस्ताव करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान में

 सच  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  श्रीमती  दी  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन यह है यह  है

 भारत  के  संविधान  में  भ्र प्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित करने

 की  दी  जायें

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 fat  नाशिर  भरुचा  :  मे  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं

 नैमित्तिक  श्रमिकों  की  नियुक्ति  का  अन्त  विधेयक

 fat  घोषाल
 में  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  स्थायी  प्रकार  की  नौकरियों  में

 ने
 मिलती

 श्रमिकों  को  नियुक्त  करने  की  पद्धति  का  करने  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक
 को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये
 ।

 एएए  ee  ee  थ  —_—  टना  ee  न
 1  मूल  अंग्रेजी  में  ।



 २  ERS  भारतीय  aia  विधेयक  ६०९३

 पु उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 स्थायी  प्रकार  की  नौकरियों  में  नैमित्तिक  श्रमिकों  को  नियत  करने  की  पद्धति  का

 अन्त  करने  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने की  sate

 दी  जाये  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat

 fat  घोषाल
 :

 में  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं  ।

 ठेकेदारों  द्वारा  श्रमिकों  के  सम्भरण  का  अन्त  विधेयक

 fat  घोषाल
 :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  मध्यजनों  भ्रथवा  ठेकेदारों  द्वारा

 श्रमिकों  के  सम्भरण  की  पद्धति  का  अन्त  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  भ्र नुम ति  दी

 उपाध्यक्ष महोदय  :  seq  यह  है  :

 मध्यजनों  अथवा  ठेकेदारों  द्वारा  श्रमिकों  के  संभरण  की  पद्धति  का  wear  करने  ayes

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 fat  घोषाल
 :

 मेँ  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 औद्योगिक  विवाद
 )

 विधेयक

 श्री  घोषाल
 मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  औद्योगिक  विवाद  reve

 में ग्रम्रेतर
 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  भ्रनुमति  दी  जाये

 ।

 महोदय  :  seq  यह

 विवाद  १९४७  में  अ्रग्रेतर  data  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित करने  की  अनुमति  दी  जाये  क्

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा  ।

 fat  घोषाल
 :

 मे  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं  ।

 भारतीय  न्यास  (darters )  )
 विधेयक

 pat  राम  कृष्ण  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारतीय  न्यास  १८८२

 में  हि प्र् नेत  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  कि  दी  जाये  ।

 महोदय  :  set  यह  है  :

 भारतीय  न्यास  १८८२  में  भ्र ग्रे तर  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये
 ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 हुआ  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 Roky  समवाय  विधेयक  २  १९१८

 प्रो  रास  कृष्ण  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  है  |

 न्यूनतम  मजूरी  संशोधन  विधेयक

 शी  बालमीकी  जातियां )  :  मैं  सदन  के  सम्मुख

 यह  प्रस्ताव  करता  हूं
 कि

 न्यूनतम  मजूरी  9eva F में  संशोधन  करने  वाले  बिल  को  पेश  करने

 की  अनुमति प्रदान  की  जाये

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रदान  बह  है  :

 न्यूनतम  मजूरी  अघिनियम  १९४८  में  aaa  संशोधन  करने  वाले
 विधेयक  को

 ~ त
 जाय

 ति
 ।' पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 श्री  बाल्मीकी .:  में  बिल  को  पेश  करता  हूं

 समवाय  विधेयक--जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  oat  श्री  नाशिर  भरुचा  द्वारा  १८  १९५८  को  प्रस्तुत  किय  गये

 इस  प्रस्ताव  पर  नाग  चर्चा  होगी  ।

 कि  समवाय  १९५६  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाये  ।''

 इस  चर्चा के  लिये  १  घंटा
 ate  €  मिनट दोष  हैं  ।

 fat  तंगामणि  :
 में  श्री  नाशिर  wear  के  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिये  खड़ा

 हुभा हूं  ।  कारणों  तथा  उद्देश्यों  के  विवरण  में  इस  संशोधन  के  कारण  का  स्पष्ट  उल्लेख  किया  गया  है
 |

 श्री  भरूचा  नें  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  कौर  बम्बई  उच्च  न्यायालय  के  दो  मामलों  का  भी  उल्लेख

 किया  हैं  ।  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  ने  भ्र पने  निर्णय  में  स्पष्ट  कहा  है  कि  इंडियन  gree  एंड  स्टील

 सन् था  के  ज्ञापन  में  केवल  इसलिये  संशोधन  कर  रही  है  कि  वह  केन्द्रीय  सरकार  की  गीति  को

 झपने  श्रनुकूल बना सके बना  सके
 पौर

 झपने  काय॑  का
 fay

 दक्षता
 के

 साथ  संचालन  कर  सके
 |  इस  से  स्पष्ट

 है  कि  समवाय  उन  राजनैतिक  दलों  को  ही  अंशदान  देंगे  जिन्हें  देने  से  उन्हें  लाभ  हो  ।  वे  साम्यवादी

 दल  शादी  को  तो  अ्रंद्वदान  नहीं  देंगे  पर्ल  के  एक  उपनिर्वाचन के  बारे  में  समवाय तो  स्वयं  खुल्लम

 भल्ला  कह  रहे  हें  कि  रुपया  पानी  की  तरह  बहाया  जाएगा ;  इस
 सभा

 में  इस  विषय  पर  चर्चा से

 भी  लोगों  पर  भयोत्पादक  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 विद्वान  न्यायाधीश  ने  art  निर्णय  में  यह  भी  कहा  है  कि  समवाय  एक  प्रकार  से  सरकार  को

 घूस  देन  के  लिय
 वैध  मंजूरी  मांग  रहेगें  जों

 कि
 भ्रांत  खतरनाक  है  ।  इस  से  प्रशासन का  स्तर  गिर

 जायेगा  |  मनुष्य  की  पनी  दुर्बलतायें  च् अ 4 कि शर  उस  पर  घन  का  प्रभाव  बहुत  गहरा  पड़ता  है
 ।  हम

 जिस  कौर  सत्यनिष्ठा  का  निर्माण  कर  रहे  हैं  उसे  गिराने  के  लिये  घन  का  प्रयोग  नहीं  होने

 देता  चाहिये  ।  न्यायाधीश  ने  ag  भी  चेतावनी  दी  है  कि  यह  खतरा है  कि  राजनैतिक  दल  संयुक्त

 करा ननसार  समवाय
 चलाने

 लग
 जायेंगे

 जिन
 की  arr

 की  कुछ  राशि  दल  को  मिल  जाया  करेगी क

 मूल  FHT  में

 1
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 श्री  जगन्नाथ  राव  ने  कहा  है  कि  हम  व्यक्तियों  पर  भी  अह  प्रतिबन्ध  क्यों  नहीं  लगा  देते  ।  बहू

 बड़ी  बात  किन्तु  इस  समय  न्यायाधीशों  की  चेतावनी  के ग्राघार  पर  श्री  भरूचा  ने  जा

 विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  हमें  उस  के  लिये  आभारी  होना  चाहियें  |  संयुक्त  स्क  समवायों  से  आरम्भ

 करना  बद्धी  रहेगा  और  फिर  राजनैतिक  दल  पूंजीपतियों
 के

 पास
 व्यक्तिगत  रूप

 से
 मांगने

 से
 भी

 झिझकेंगे
 ।

 ग्रब तो
 यह  होता है  कके  २०  लाख  रुपया  देने  की  क्षमता  रखने वाला  व्यक्ति  केवल

 १
 लाख  रुपया  देता  है  पौर  यदि  यह  परिवहन  संचालक  शुभ्रा  तो  भ्रमण  परिवहन  संचालकों  पर  नियंत्रण

 कर
 के  उन  से  सारा  पैसा  ऐंठ  लेता  है

 ।
 ऐसी  प्रतिस्पर्धा  से  व्यापार  को  भी  बहुत  हानि  होगी ।  अतः

 हमें  कलकता  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  की  चेतावनी  से  पाठ  सीखना  चाहिये  श्र  प्रदान

 को
 इस

 व्यवस्था
 को  समाप्त  कर  देना  चाहिये  ।  इन  शब्दों  के  साथ  में  इस  विधेयक  का  समर्थन

 करता  हूं  ।

 at  काशीनाथ  पांडे
 :  उपाध्यक्ष  पिछले  दिन जब  यह  बिल  भरुचा  साहब

 के  जरिये  पेश  किया  गया  उस  दिन  भी  जो  कुछ  उन्होंने  ग्रीन  भाषण  में  कहा  उसको  में  ने  बहुत  ध्यान

 से  सुना  ।  उनको  कम्पनी  ऐक्ट में  भ्रमेंडमेंट  करने  की  जरूरत  इसलिये  महसूस  हुई  क्योंकि  टाटा

 साहब ने  कुछ  चन्दा  दिया
 था  कांग्रेस  को  झर  उस  चन्दे  को  वह  इल् लीगल  ग्रेटिफिकेशन  )  कहते

 हैं  क्योंकि  कांग्रेस  पार्टी
 की गवर्नमेंट पावर  में  है  ।  में  उनसे  पूछना  चाहता  हूं

 to  पटेल  :  अहमदाबाद  टेक्सटाइल्स  से  १८  लाख  रुपये  मिलें  हैँ  ।

 श्री  काशीनाथ  पांडे
 :  वह  भी  में  मान  लेता  हूं  मिले  उससे  कोई  फर्क  नहीं  पड़ता

 ।  मालूम

 होता  है  कि  कांग्रेस  कया  चीज़  है  इसक  बारे  में  माननीय  सदस्य  को  जानकारी  कम  है  ।  यह  एक  संस्था

 हैलो  कि  सारे  हिन्दुस्तान  की  है  जिसके  गरीब  से  लेकर  प्रतीक  तक  सेभी  सदस्य  इस  तरह  से

 बहू  च्च् अपन  को  सब  की  संस्था  समझती  है  ।

 एक  सदस्य
 :  सब

 की  नहीं  है
 ।

 श्री  काशीनाथ पांडे  :  उनका  कहना है  कि  पिछले  इलेक्शन  में  टाटा  साहब  ने  कांग्रेस को  चन्दा

 दिया
 ।

 लेकिन
 मं

 आपसे  पुछना  चाहता  हूं  कि  सन्  १९३६  में
 कांग्रेस  कैसे  पावर

 में  झा
 गयी

 क्योंकि  उससे  पहले  तो  कांग्रेस  की  सरकार  नहीं  थी  ।

 श्री  नजरान सिह  )
 :

 उस  समय  हम  भी  साथ  थे
 ।

 श्री  काशीनाथ  पांडे
 :  मौर  केवल  आपके  ही  बल  पर

 उस
 समय  की  कांग्रेस  सरकार  बनी

 थी
 ।

 में  कहना  चाहता  हूं  कि
 atta  प्रजातांत्रिक  देश  में  इस  तरह  की  संस्थायें  होती  हैं  कौर  मुझे  विश्वास  है

 किमेरी  पार्टी  की  तरफ  से  कर्मी  ऐसा  प्रस्ताव  नहीं  श्री  सकता  कि  पार्टी
 ने

 या  किसी

 दूसरी  पार्टी  ने
 या

 किसी  माननीय  सदस्य  ने  फलां  से
 चन्दा

 ले
 लिया  जितने

 सदस्य  कराये  हूँ  उनमें

 से  शायद  ही  कोई  के पीट  लिस्ट  होगा  |  उनको  सहायता  की  जरूरत  पड़ी  ही  हो  सकता  हैकि

 किसी  किसान  ने  उनको  चार  जाना  चन्दा  दिया  किसी  मजदूर  नै  एक  रुपया  चन्दा  दिया हो
 और

 वह  मुझे  भी  सहायता करते  हैं  ।  इसलिये इस  बात  को  उठाना  कि  कांग्रेस ने  फलां  शख्स से  चन्दा  ले
 लिया

 कौर  उसकी  वजह  से  उनको  सन्देह हो  गया  कि  कांग्रेस  ने  जो  फैसला  किया  था
 .  .  च्

 आवाजें  )

 उपाध्यक्ष महोदय  :  माननीय  सदस्य  का  यह
 at  सुनना ही  ह

 ee  को

 सूख  अंग्रेजी
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 शी  काशीनाथ  पांडे  :  इस  चन्दे  की  वजह  से  उनको  सन्देह हो  गया  है  कि  कांग्रेंस  पार्टी  ने  जो

 सोशलिस्ट  की  सोसाइटी  की  समाजवादी  स्थापित  करनें  का  रिजोल्यूशन

 पास  किया  था  उसको  खतरा  पैदा  हो  गया  है  शौर  वह  समझते  हैं  कि  शायद  कांग्रेस  इस  चन्दे  से  प्रभावित

 हो  गयी  है  कौर वह  टाटा  इंडस्ट्रीज़ को  नेशनलाइज  नहीं  करेगी  ।  में  समझता  हूं  कि  अगर  माननीय

 सदस्य  यह  प्रस्ताव  लाये  होते  कि  टाटा  इंडस्ट्रीज़  को  नेशनलाइज  किया  जायें  तो  में  उस
 प्रस्ताव

 को

 सपोर्ट  करने  की  बात  सोचता |

 वह  कहते  हैं  कि  पोलिटिकल  पार्टीज़  को  चन्दा  देने  के  सम्बन्ध  में  कम्पनीज  ऐक्ट  को  श्रमेंड  कर  देना

 चाहिये  लेकिन  इंडीवीजुश्नल  पोली  टिशियन्स
 को

 रुपया  मिलता  रहना  चाहिये  या  नहीं  इसके  सम्बंध

 में  उन्होंने  कुछ  नहीं  कहा  है  ।  उन्होंने  अ्रपनी  स्पीच  में  यह  भी  कहा कि  टाटा  साहब  ने  चन्दा  देने

 के  लिये  यह  प्राउंड  लिया  कि  कांग्रेस  पार्टी  को  इसलिये  चन्दा  देना  चाहिये  कि  वह  पावर  में  है  प्रौढ़  वही

 ऐसी  संस्था  है  जो  देग  को  सही  दिशा  में  ले  जा  सकती  है  शर  देश  में  काडर  मेनटेन  रख  सकती  है  ।  में

 टाटा  साहब  की बुद्धिमानी  की  दाद  देता हूं  ।  वह  इतनी  बड़ी  इंडस्ट्री  चलाने  वाले  हें  कौर  बड़ें  बुद्धिमान

 ह्  वह  जानते  हें  कि  aac  ऐसी  पार्टी  पावर  में  नहीं
 २

 होगी  तो  देश  में  जो  डिसग्नाडर पैदा  होगा  उस

 के  गैप  को  कोई  भी  इंडिविजुअल  पुरा  नहीं  कर  सकेगा
 ।

 चाहे  वह  इंडिविजुअल कितना  ही  बड़ा  क्यों

 न  हो  वह  उस  प्रकार  हराकर  कायम  नहीं कर  सकेगा  जिस  प्रकार  कि  कांग्रेस  जैसी  संस्था  कर  सकतीं

 श्र  यह  भी  निवास है  कि  अगर  कांग्रेस  इस  समय  या  किसी  भी  समय  शक्तिशाली नहीं  रहती

 है  तो  कोई  दूसरी  पार्टी  हिन्दुस्तान  में  ऐसी  नही ंहै  जो  यहां  ast  मेनटेन  कर  सके  यह  में  दावे  के
 साथ

 कह  सकता हूं  ।

 श्री  जगदीश  अवस्थी
 :

 यही  wast  कहते  थे  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  यहां  तो  आर्डर  मेनटेन  करना  ही  है  ।  हाउस  में  तो  डिसऑर्डर  नहीं

 होना  चाहिये  ।

 श्री  कर्दा  नाथ  पांडें
 :

 दुसरी  बात  मैं  श्राप  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  श्राप  देखें  कि  जब  से  इलैक्शन

 gar  है  श्र  कांग्रेस  पावर  में  है  वह  सोशलिज्म  की  तरफ  बढ़ी  है  या  नहीं  ।  श्राप  देखें  कि  कांग्रेस  पार्टी

 के  पावर  में  आने  से  पहले  जो  हालत  थी  उस  की  भ्र पे क्षा  हम  चरागे बढ़े  हैं  या  पीछे गये  हैं  ।  मगर  यह
 बात

 सही  है  कि  इनकमटैक्स में  बढ़ोतरी  की  गयी  नगर  यह  सही  है  कि  एक्साइज  ड्यूटी  बढ़ाई  गई

 मगर  यह  सही  है  कि  कम्पनी  ला  का  श्रमेंडमेंट  बिल  ला  कर  सरकार  ने  तमाम  कम्पनियों  को  अपने  कंट्रोल

 में  किया  है  तो  श्राप  को  यह  समझना  चाहिये  कि  हिन्दुस्तान  सोशलिस्ट  पैटन  की  तरफ  बढ़ा  है

 कांग्रेस  का  जो  परपज  था  शोसलिज्म  को  कायम  करने  का  उस  की  तरफ  उस  ने  उन्नति  की  है  ।.  इसलिये

 श्राप  को  सन्देह करने  की  कोई  वजह  नहीं  होनी  चाहिये  थी  ।  मैं  ६...  करना  चाहता  हूं  कि  इस  तरह  के

 प्रस्ताव  लाने  से  तो  उस  की  भी  मनोभावना  का  पता  लगता  है  जो  ऐसा  प्रस्ताव  लाता है  ।  पर

 मेरा  ख्याल  है  कि  कोई  भी  आदमी  जिस  का  सम्बन्ध  किसी  भी  पार्टी  से  होगा  वह  इस  प्रकार  का  प्रस्ताव

 नहीं  लावेगा  क्योंकि  बगर  सहायता  के  किसी  पार्टी  का  काम  नहीं  चल  सकता  ।  भरुचा  साहब  की  कोई

 पार्टी  नहीं  वह  इंडिपेंडेंट  वह  किसी  भी  पार्टी  को  जिस  तरह  चाहें  क्र टि साइज  कर  सकते  हैं  ।  मुझे  तो

 ताज्जुब  तब  होता  जब  कि  सोशलिस्ट  पार्टी  या  कम्युनिस्ट  पार्टी  की  तरफ  से  इस  तरह  का  प्रस्ताव
 पाया

 होता
 |

 हमारा  मुकाबला  सोशलिस्ट  कम्युनिस्ट  पार्टियों  से  रहा  है  ।  मजदूर  उन  की  भी  सहायता

 करते  दूसरे  लोग  भी  उन  की  सहायता  करते  हैं  ।  हमारी  भी  सहायता  करते  हैं  ।  कैपीटलिस्ट  की

 मोटर  वह
 भी

 इस्तैमाल  कर  लेते  कभी  कभी  हम  भी  मांग  लेते  हैं
 ।

 तो  मैं  श्राप  से  as
 करना  चाहता  हूं

 कि  इस  तरह  के  प्रस्ताव  लाने  से  कोई  फायदा  नहीं  है
 ।

 मैं  तो  कहता  हूं  कि  जितनी  बृद्धि  वह  इस
 प्रकार  से

 प्रस्ताव
 लाने  में  खच  करते  हैं  उतनी  बुद्धि  भ्रमर  वह  इस  सेक्रेटिरियेट  से  निकलने  वाली  रिपोर्टों  को  पढ़
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 कर  कांस्ट्रक्टिव  प्रस्ताव  लाने  में  खच  करें  तो  उस  से  बहुत  फायदा  हो  सकता  है  ।

 इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  इस  प्रस्ताव  का  घोर  विरोध  करना  चाहता  हूं
 ।

 उपमंत्री  हज़ार नवीस )
 :

 में  कतिपय  प्रमाणों का  अध्ययन करने  के  पश्चात्  सभा

 के  समक्ष  ये  कुछ  बातें  रखना  चाहता  हूं  ।

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  भरूचा  के  इस  विधेयक  द्वारा  जो  प्रश्न  उठाया  गया  है  वह  निस्सन्देह बहुत

 महत्व का  है  ।  यह  दल  सम्बन्धी  वाद-विवाद  से  निरपेक्ष  विषय  है  ae  में  करता  था  कि  उन  के

 स्तर  विधायक  श्र  अधिवक्ता  इस  प्रश्न  को  दलीय  भ्राता  पर  नहीं  रखेंगे  श्र  इस  अवसर  पर  केवल

 सरकार  का  विरोध  करने  का  प्रयत्न  नहीं  करेंगे  वरन्  ऐसे  साधनों  का  सुझाव  देंगे  जिन  से  निर्वाचनों  के

 एक  महत्वपूर्ण  पहलू  पर  विचार  किया  जा  सकेगा  ।  किन्तु  उन  के  प्रति  पूर्ण  सम्मान  के  साथ  मैं  यह  कहना

 चाहता हूं  कि  उन्हों  नें  इस  प्रदान  की  चर्चा  के  स्तर  को  गिरा  दिया  है  मैं  यथासंभव  उन  के

 तकों  का  उत्तर दूंगा
 ।

 इसका  यह  अभिप्राय  नहीं  है
 कि

 इस  से  छुटकारा  पाया  जा  सकता  है
 ।

 यह  विधेयक क्या  है  ?  इस  विधेयक  के  दो  उद्देश्य  हैं  ।  पहले  तो  इस  द्वारा  समवायों  के  भ्रंश दानों

 का  निषेध  किया  गया  है  प्र  दूसरे  राजनैतिक  दलों  को  भ्रंश दानों  को  निषिद्ध  किया  गया  है
 ।

 इस  निषेध

 के  समर्थन  के  लिये  इस  सिद्धान्त  को  लिया  जा  रहा  है  कि  जिन  प्रश्नों  की
 चर्चा  गुणावगुणों के  आधार

 पर  होनी  चाहिये  यदि  उन  में  धन  के  प्रभाव  को  दिया  गया  तो  लोकतन्त्र  का  पवित्र  प्रवाह  अपवित्र

 हो  जायेगा  ।  यदि  विधेयक  का  वास्तविक  उद्देश्य  यह  है  तो  मैं  ore  करता  हूं  कि  विधेयक  का  क्षेत्र

 विस्तृत  बनाया  जाये  क्योंकि  केवल  समवायों  पर  प्रतिषेध  लगाने  से  अधिक  लाभ  नहीं  होगा  ।

 pat  aire  भरुचा  खानदेश  )  तब  श्राप  अधिक  व्यापक  विधेयक  क्यों  नहीं  लाते  ?

 हजारनवीस  मैं  यह  श्रीनिवासन  दे  सकता  हूं  कि  ये  निर्वाचन  समाप्त  होने  पर  इन

 निर्वाचनों  सम्बन्धी  सभी  प्रश्नों  का  निबटारा  होने  पर  हम  निर्वाचनों  सम्बन्धी  विधि  का  संशोधन  करने

 का  विचार कर  सकते  फिर  दलीय  वाद-विवाद से  इस  प्रश्न  की  ब्यौरेवार  जांच  हो  सकती  है  ।

 यदि  माननीय  सदस्य  मेरे  इस  झ्राइवासन  से  सन्तुष्ट  हों  तो  उन्हें  विधेयक  वापस  ले  लेना  चाहिये
 +

 fat  चे०  Wo  पट्टाभिरामन  )
 :

 यह  सुझाव  दिया  गया  था
 कि

 यदि  विधि  में

 धन  करना  है  तो  वह  समवाय  विधि  की  बजाय  निर्वाचन  विधि  में  होना  चाहिये  ।

 fall  हज़ार नवीस  जहां  तक  निर्वाचन  विधि  का  सम्बन्ध  है  हम  विभिन्न  न्यायालयों  के  निर्णयों

 की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  ।  एक  वर्ष  में  इन  सब  प्रश्नों  का  हो  जायेगा  झर  फिर  प्रतीत  दल  समिति

 निर्माण  करने  का  समय  ag  समिति  निर्वाचन  सम्बन्धी  सभी  प्रश्नों की  जांच  करेगी  ।

 तब  हम  अनुभव  से  लाभ  उठायेंगे  मुझे  है  कि  सभी  दलों  के  सहयोग  से  हम  एक  ऐसी  विधि  का

 निर्माण कर  सकेंगे  जो  कि  किसी  एक  दल  की  विधि  नहीं  होगी  वरन्  उसे  लोकतन्त्र  की  मूलभूत  विधि

 स्वीकार  किया  जायेगा  ।  मेरे  मन  में  यही  विचार  है  और  यदि  माननीय  सदस्य  मेरे  श्रीनिवासन  से  सन्तुष्ट

 हैं तो  वाद  विवाद  यहीं  समाप्त  कर  दिया  जाये  ।  किन्तु  यदि  वे  सन्तुष्ट  नहीं  तो  मैं  ग्र वश्य  उन  द्वारा

 उठाये  गये  प्रश्न  के  गुणावगुण ों  पर  विचार  करूंगा
 |

 वे  कहते  हैं  कि  समवायों पर  प्रतिषेध  होना  चाहिये
 ।
 मेरे  मित्र  श्री  तंगामणि  ने  श्री  भरूचा के

 सुझाव  की  त्रुटि  को  भांप  लिया  था  ।  उन्हों  ने  श्री  भरूचा  का  समर्थन  करते  हुए  बहुत  चतुराई  से  यह  वर्क

 दिया  था  कि  हम  आरम्भ  समवायों  से  करना  चाहिये  ।
 प्रदान  यह  है  कि  क्या  इस  सम्बन्ध  में  केवल  समवाय

 मूल  dist  में
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 रनवी

 अपराधी है  ?  क्या  समवायों  के  cae  अन्य  शक्तिशाली  हित  नहीं  जो  इतनी  ही
 अधिक  हानि  पहुंचा

 सकते  हैं
 ?

 यदि  समवाय  कहें  कि  हमारे  प्रति  भेदभावपूर्ण नीति  कयों  अपनाई  जा  रही है
 तो  हम  क्या

 उत्तर  देंगे
 ?

 क्या  इस  म्रघिनियम पर  भ्रनुच्छेद  १४  के  अधीन  oats  जा  सकती है  ?  फिर  यह

 प्रश्न  है  कि  राजनैतिक  दलों  में  भेदभाव  क्यों  किया  जाता  है
 ?

 किसी  समवाय  पर  क्यों  सन्देह  किया

 जाता  है  जब  कि  व्यक्तिगत  रूप  में  लोगों  को  अधिकाधिक  लाभ  पहुंचाया  जाता  है  |  पूर्व  वक्ता  ने  बताया

 है  कि  स्वतन्त्र  उम्मीदवारों के  पास  निस्सीम  संसाधन  होते  हैं  ।  दलों  को  उन  के  विरुद्ध  निर्वाचन  लड़ने

 पड़ते  हैं  यह  बात  सब  स्वीकार  करते  हैं  कि  जिन  लोगों  को  दल  खड़ा  करते  हें  उन  के  पास  संसाधन

 नहीं  होते  जब  कि  स्वतन्त्र  उम्मीदवारों  के  पास  काफी  संसाधन  होते  हैं  ।  यदि  इन  लोगों  के  विरुद्ध  दलों  ने

 निर्वाचन  लड़ने  किसी  ने  भी  यह  सुझाव  नहीं  दिया  कि  जब  तक  दलों  के  प्राकार  पर  निर्वाचन
 न

 लड़े  गये  लोकतन्त्र  सफल  नहीं  हो  सकता  तो  दलों  के  साथ  साथ  व्यक्तियों  पर  भी  प्रसिद्ध  लगाना

 चाहिये  ।  में  माननीय  सदस्यों  को  आश्वासन  दिलाता
 ह

 कि  जब  कभी  भी  दान  का  निषेध  किया  गया

 उस  से  कांग्रेस  की  अन्य  दलों  की  ही  हानि  होगी  ।  कांग्रेस के  पक्ष में  cat  अधिक  लोग है

 कौर  इस  के  इतने  अ्रधिक  हैं  कि  इसे  पानी  नहीं  होगी  ।  सिद्धान्त के  रूप  में  कांग्रेस  इस  का

 विरोध नहीं  किन्तु  विधेयक  में  कुछ  न्यायसंगत  बात  होनी  चाहिये  ।  हम  केवल  ५  या  दस  वर्ष  के

 लिये  तो  कोई  कानून  बना  नहीं  रहे  ।

 मैं  माननीय  मित्र  श्री  तंगामणि  को  स्मरण  कराना  चाहता  कि  अमरीका में  एक  प्रीमियम  है

 जिसे  अमरीकी  श्रमिक  afore  समझते  हैं  ।  उस  अधिनियम  का  नाम  है  टेलर  gree  ग्र धि नियम
 |

 उस
 के

 अन्तर्गत  न  केवल  निगमों  द्वारा  वरन  श्रम  संगठनों  द्वारा  दान  भी  निषिद्ध  है  ।

 gies  में  निगमों  द्वारा  दान  निषिद्ध  नहीं  है  ।  इसे  वैध  व्यय  समझा  जाता  तीन  वह  हुए  वहां

 एक  चीनी  की  सिंडीकेट  ने  कंजरवेटिव  दल  के  पक्ष  में  एक  विज्ञापन  दिया  ।  यह  प्रश्न  उठाया  गया  किं  क्यां

 यह  वेध  व्यय  है
 ?

 हाउस  श्राफ  लाइंस  ने  निर्णय  दिया  कि  समवाय  का  वह  व्यय  वैध  व्यय  है  ।  यह  श्री

 तंगामणि  ae  यदि  भरुचा  के  इस  प्रश्न  का  उत्तर  है  कि  इस  कि  व्यय  समवाय  के

 दक्षतापूणे काये संचालन के हेत है ब्  संचालन  के  हेतु  हैਂ  में  कोई  धोखे  का  मतलब  निकाला  सकता  है  भ्रमणा नहीं  |

 इंगलैंड  के  सब  से  बड़े  न्यायालय  ्  हाउस  ग्राफ  लाड  स  ने  यह  निर्णय  किया  है
 कि

 जहां  समवाय

 के  हितों  पर  इतना  अधिक  प्रभाव  पड़ा  हो  कि  वे  समाप्त  हो  रहे  हों  तो  यदि
 वे

 समवाय  प्रत्यक्ष
 अथवा

 अप्रत्यक्ष  रूप  किसी
 दल

 विशेष  की  सहायता  के  लिये  प्रचार  करें  तो  वह  वैध  व्यापारिक
 व्यय

 यह  नहीं  कहा  जा  सकता
 कि

 इंगलैंड  का  लोकतन्त्रात्मक स्तर  wer  देशों  की  अपेक्षा  निम्न  है

 श्री  तंगा मणि  परिस्थितियां  भिन्न  भिन्न  हैं  ।

 धी  हज्ञारनवीस :  मेरे  विचार  में  परिस्थितियों में
 कोई  अन्तर  नहीं

 |
 किन्तु  यदि  समवायों  पर

 प्रतिषेध लगाया  जाना  है  तो  मैं  समझता हूं  कि  श्रम  संगठनों  को  विमुक्त  करने  में
 भी  कोई  तर्क  नहीं

 है  |

 श्री  नादिर  भरुचा
 :  क्या  ore  श्राइवासन  देने  के  लिये  तैयार  हैं  कि

 श्राप
 विधेयक  प्रस्तुत

 करेंगे
 ?  तब  तो  मैं

 इस  विधेयक
 को  वापस  लेने  के  लिये  तैयार  हूं  ।

 श्री  हज्ञारनवीस :  इस  का  निर्णय  में  श्र  श्री  भरूचा  श्रापस  में  नहीं  कर  सकते
 ।  मह  एक

 ऐसा

 प्रशन
 है

 जिस  के  सभी  पहलुओं  पर  वाद-विवाद  करने  की  आवश्यकता  है  ।  जब  उपयुक्त  विधि  पर

 ty
 होगी

 तो  उन

 सब

 बातों  पर  विचार  किया  जायेगा  किन्तु  इस  समय  नहीं
 ।

 मेरे  कहने  TAP
 अंग्रेजी  में  ।
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 यह  है  कि  निर्वाचन  सम्बन्धी  विधि  पर  चर्चा  करते  समय  इस  बात  पर  विचार  किया  जा
 सकता  है  कि

 किसी  दल  श्रथवा  व्यक्ति  को  अन्य  संसाधनों  से  सहायता  प्राप्त  करने  की  अ्रनुमति  होनी  चाहिये

 नहीं  ।
 क्या  यह  श्रभिषाय  है  कि  यदि  किसी  समवाय  से  धन  प्राप्त  किया  जाये  तो  बुरा  है  तौर

 साझेदारी  से  प्राप्त किये  धन  पर  आपत्ति नहीं  हो  सकती  ।  इस  विधेयक से  जहां  एक  का  निषेध  किया

 गया  हैं  वहां  दूसरी  की  अनुमति  दी  गई  है  ।

 pat  नौशीर  दस  विधेयक  द्वारा  तो  समवाय  अ्रघिनियम की
 धारा  Roa q¥  में  संशोधन

 किया जा  रहा  है  ।

 श्री  हजा रन बीस :  जहां  तक  उपधारा (२)  का  सम्बन्ध है
 उस  में  गया  a

 ट  किं

 इस  समय  कोई  aa  विधि  लाग  कोई  भी  समवाय  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष

 रूप  में  किसी  राजनैतिक  दल  को  या  ऐसे  संगठन
 को

 जिस  के  उद्देश्य

 हों  चन्दा
 या  अंशदान  नहीं  देगा ।”  केवल  समवायों  पर  निषेध  लागू  किया

 जा
 रहा  अन्य  लोग  उम्मीदवारों  की  सहायता  कर  सकते  हैं  ।  इस  के  साथ  ही

 राजनैतिक  दल  को  ही  भ्रंश दान  नहीं  दिया  जायेगा  स्वतन्त्र  उम्मीदवार  ऐसा  ग्रंदादान  ले  सकते  हैं  ।

 राजनैतिक
 दलों  waar  प्रगतिशील  संगठन  के  की्यंकर्ताश्ों का  सब  से  शत्रु

 स्वतन्त्र  उम्मीदवार

 है
 ।

 वहू  सिवाय  प्यार  हित  के  भ्रमण  किसी  हित  का  प्रतिनिधि  नहीं  है  ।  श्री  भरूचा  ने  एक  एअर  बात  का

 उल्लेख
 किया

 था
 जो  उन्हें  शोभा  नहीं  देती  ।  उन्हों  ने  कहा  कि  यदि  कोई  दल  ऐसे  उद्देश्य  के  लियें दान

 प्राप्त  करता  है
 जो

 वह  जानता  है  कि  वह  पूरा  नहीं  कर  सकता  तो  वह  दान  was  घसखोरी  है  ।

 मुझे  यह  तराशा  नहीं  थी  कि  इतने  महत्वपूर्ण  विषय  की  चर्चा  इस  सीमा  तक  गिर  जायेगी  ।  परन्तु यदि  मान

 लिया  जाय  कि  यह  अवैध  घूस  खोरी  है  तो  में  पूछना  चाहता  हूं  कि  जो  लोग  यह  जानते  हुए  कि  उन  का

 दल
 कभी  सफल  नहीं  होगा  व्यक्तिगत  रूप  में  दान  प्राप्त  करते  हें  उन  का  कया  होंगा

 ?
 वे  यदि  निर्वाचित

 भी  ही  जायें  तो  वे  सरकार  नहीं  बना  सकते  ।  उन्हें  दान  प्राप्त  करने  का  दया  भ्र धि कार  है  ?  यदि  ऐसा

 करते
 हें

 तो
 मैं  कह  सकता  हूं  कि  वे  झूठे  वायदों  पर  ऐसा  करते  हैं  ।

 में  केवल  यह  कहना  चाहता  हूं  किसी  भरूचा  ने  जो  प्रश्न  उठाया  है  उसे  इस  सुगमता  से  नहीं

 निबटाया
 जा

 सकता
 ।  इसे  रद  भी  नहीं  किया  जा  सकता  ।  इस  की  जांच  की  आवश्यकता  परन्तु

 बदन
 तो

 समस्या  के  पहलुओं  का  है
 ।

 इस  का  लोकतन्त्र  कया  प्रभाव  पड़ेगा  ऐसा  विषय  है  जिस  पर

 हम  ने
 अभी

 चर्चा  करनी  है  भ्र ौर  वह  चर्चा  उपयुक्त  समय  पर  की  जायेगी
 |

 केवल  समवाय  अधिनियम
 में

 संशोधन  करने  से  उद्देश्य  की  पूर्ति  नहीं  हो  सकती  ।

 जेसा कि  किसी  ने  कहा  है  यदि  कोई  साधन  सम्पन्न  व्यक्ति  किसी  उम्मीदवार  या  कुछ

 उम्मीदवारों  की  सहायता  करे  तो  क्या  यह  विधेयक  उसे  रोकता  आखिर  इस  विधेयक  का  उद्देश्य

 समवायों  का  विनियमन  करना  नहीं  है  ।  मेरे  माननीय  मित्र  ने  बताया  है  कि  इस  से  लोकतन्त्र  के

 पवित्र  प्रवाह  को  पवित्र  रखा  जा  रहा  है
 ।

 यदि  ऐसा  है
 तो

 मेरा  सुझाव  है  कि  ऐसा  विधेयक
 निर्वाचन

 विधि  के  सम्बन्ध में  बनाना  चाहिये  ।

 प्रस्ताव के  समर्थकों  के  विचार  स्पष्ट  नहीं  हैं  ।  श्री  भरूचा  ने  तो  कहा  था  कि
 लाभ  प्राप्त

 करनें  के  Bea  से  सत्तारूढ़  दल  को  घूस  के  रूप  में  जान  बूझ  कर  दान  दिया  जाता  है
 ।

 वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री  सभा  को  बतायेंगे  कि  सत्तारूढ़  सरकार  के  दल  ने  इन  समवायों  को  क्या  दिया
 .

 tos  माननीय  सदस्य
 :

 रियायतें  |

 tet  हज्ञारनवीस
 :

 उन  का  किसी  ने  भ्र भी  तक  उल्लेख  नहीं  किया
 ।

 किन्तु  श्री  भरुचा  भीर

 श्री  तंगामणि  ने  जो  तरक  दिये  हैं  वे
 एक

 दूसरे  के  अ्रनुकूल  नहीं  श्री  भरूचा  तो  कहते  हैं  कि
 उद्योगपति

 १मूल  अंग्रेंजी  में
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 जानबूझ  कर  रियायते  प्राप्त  करने  के  लिये  घूस  देते  हैं  किन्तु  श्री  तंगामणि  ने  कहा  है  कि  उन  लोगों  को

 बाध्य  कर  के  दान  लिया  जाता  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  इने  के  तर्क  वस्तुगत  कौर  व्यावहारिक  नहीं

 किन्तु  केवल  कल्पनागतमय हैं  |

 मेरा  सुझाव  है  कि  यह  विधेयक  उपयुक्त  नहीं  प्रौर  इस  में  विषय  को  व्यापक रूप  में  नहीं

 लिया  गया  ।
 में

 इस  बात  को  दोहराता  हूं  कि  इस  प्रशन  की  भ्र भी  जांच  की  आवश्यकता  है  कि
 दिग्गज

 लोगों  के  प्रतिनिधियों  के  चुनाव  में  कितना  प्रभाव  डाल  सकते  हैं  ।  ये  पूंजीपति  निगम  भी

 हो  सकते हैं  शौर  व्यापारिक संघ  भी  ।  जहां  तक  हमारा  लोकतन्त्र  में  विश्वास  है  हम  यह  समझ  सकते  हैं

 कि  राज  यदि  एक  पक्ष  ने  सरकार  बनाई  है  तो  कल  की  सरकार  दूसरे  पक्ष  की  हो  सकती  है  यदि

 निर्वाचन  पर  संगठन  द्वारा  एकत्रित  धन  रानी  का  प्रभाव  पड़ेगा  तो  यह  एके  ऐसा  खतरा  है  जिस  से  वश्य

 बचना  चाहिये  ।  इस  समस्या के  हल  के  लिये  समवायों को  नहीं  किया  जा  सकता  |

 श्री  बज  राज  सिंह
 :

 उपाध्यक्ष  मेरे  मित्र  कानून  उप  मंत्री  जी  ने  जिस  तरह  से  इस  बिल

 के  कानूनी  पहलू  पर  प्रकाश  डाला  है  उस  से  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  उन  को  शायद  ही  जिन्दगी  में  इस

 तरह  के  कमजोर  केस  को  लड़ने  का  मौका  मिला  हो  ।  वह  समझते  हैं  कि  जहां  यह  झ्रावश्यक  है  कि  धन  का

 प्रभाव  राजनीति  पर  न  पड़े  वहां  यह  कहना  कि  fas  कम्पनी  ला  में  संशोधन कर  देनें  मात्र  से  काम  चल

 जायेगा  ठीक  नहीं  होगा  साथ  ही  उन्हों  ने  यह  भी  कहा  कि  दूसरे  प्राइवेट  व्यक्ति  भी  हो  सकते  हैं

 जो  कि  राजनीति  पर  असर  डाल  सकते  हैं  प्रौर  उन  पर  भी  कंट्रोल  करना  श्रावश्यक  होना  चाहिये  |

 में  समझता  हूं  कि  यदि  श्राप  इस  उद्देश्य  को  मान  लेते  हैं  कि  कम्पनी  ला  में  इस  तरह  का  संशोधन  करने

 से  काम  नहीं  चल  सकता  कौर  इलैक्शन  ला
 में

 एमेंडमेंट  करने  से  ही  काम
 चल

 सकता  है
 तो

 वैसा

 कर  सकते  लेकिन  इस  सिद्धान्त  को  में  चाहता  हूं  कि  आप  स्वीकार  कर  लें  ।

 कई  माननीय  मित्रों  ने  दलीलें  दी  हैं  कि  ag  कानून  काफी  दूर  तक  नहीं  जाता  है  ।  मगर  श्राप

 समझते  हैं  कि  यह  काफी  दूर  नहीं  जाता
 तो

 श्राप  कोई  दूसरा  कानून  लावें  कौर  हम  उस  का  स्वागत

 करेंगे  |  हम  चाहते  हैं  कि  देश  में  धन  के  प्रभाव  से  राजनीति  पर  ऐसा  असर  न  पड़े  जिस  की  वजह  जो

 गरीब  जो  प्राम  जनता  जिस की  बहुतायत  इस  देश  में  उस  का  देश  की  राजनीति  में  कोई

 प्रभाव न  रह  जाये  ।

 मेरे  मित्र  पांडे  जी  ने  कहा  कि  चार  आने  कनाट  ७५  भी  लोग  देते  हैं  शौर  उस  का  भी  प्रभाव  है  ॥

 में  चाहता  हं  कि  चार  आठ  एक  रुपया  ले  कर  श्राप  चलें  ।  लेकिन  में  पूछना  चाहता  हूं

 कि  जो  कांग्रेस  ३  2a Rs  में  थी  ,  चार  जाने  वाली  उस  विदेशी  हुकूमत  के

 वह  लड़ी  थी  प्रौढ़  उस  धन  के  प्रभाव  का  कोई  सवाल  नहीं  उस  तरह  से  क्या  वह  चल  रही

 है  ?  राज  हम  आजाद  हमारा  देश  श्राजाद  है
 इस

 सदन  को  पूरे  अधिकार  हैं  यहां  बैठ  कर

 हम  जिस  तरह  का  कानून  चाहें  पास  कर  सकते  हैं
 ।

 लेकिन  खतरा  पैदा  होता  है  कि  कम्पनियां  या

 व्यक्ति  या  कोई  कौर  धनी  वर्ग  के  लोग  वे  कहीं  धन  के  प्रभाव  से  जो  सरकारी  पार्टी  715.0  कांग्रेस

 कल  कोई  दूसरी  हो  सकती  है--उस  की  नीति  को  प्रभावित  कर  सके  वह  चुनाव  के  दिनों  में

 दिये  गये  झाइवासनों को  पूरा
 न

 कर  सके  प्रौढ़  धनी  वर्ग  के  लोगों  को  दिये  गये  श्राइवासनों  को  पूरा  करने

 के  लिये  कानूनों  को  बदलने  की  कोशिश  करे  श्र  इस  तरह  के  कानून  बनाने  की  कोशिश  करे  जिस  से  कि

 किसी  खास  वर्ग  का  हित  होता  हो  ।  में  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  खतरा  इस  झोर  हमारा

 ध्यान  जाना  चाहिये  |  यह  खतरा  बढ़  रहा  है  जैसा  कि  कलकत्ता  और  बम्बई  की  हाई  कोर्टों के  जजों

 ने  कहा  है  ।  इस  चीज  को  हम  हलके  तरीके  से  देख  कर  टाल  नहीं  सकते  हैं  ।  जरगर  कम्पनी  ला  में  संशोधन

 करने  से  काम  नहीं  चल  सकता  है
 तो

 जिस  में  संशोधन  करने  से  काम  चल  सकता  उस  में  श्राप  aa

 धन  करें  लेकिन  यह  ध्यान  रहे  कि  हम  चनावों  की  शुद्धता  शिष्टता  को  कायम  रखें  शौर  यह  ध्यान



 २  gays  समवाय  विधेयक

 रखें  कि  ये  निष्पक्ष  ढंग  से  हों  जिस  से  इस  मुल्क  का  छोटे  से  छोटा  नागरिक  यह  उम्मीद  कर  सके  कि  वह

 कभी  हिन्दुस्तान  का  प्रधान  मंत्री  बन  सकता  है  कौर  उस  का  असर  राजनीति  पर  है  यह  तभी

 होगा  जब  हम  इस  तरह  का  कोई  कानून  बनायेंगे  जिस  में  धन  का  प्रभाव  न  पड़  सके
 ।

 चूंकि  कम  इस  वास्ते  में  तफसील  में  नहीं  जाना  चाहता  ।  लेकिन  में  यह  अवश्य  बतलाना

 चाहता हूं  कि  मोदी  में  हाल  ही  में  जो  चुनाव  उस  कहते  हैं  यह  खबर  भ्रखबारों  में  भी

 छपी
 ga  उन

 में
 भी

 इस  की  चर्चा  हुई  है
 कि

 कानपुर  के  उद्योगपतियों  ने  एक  व्यक्ति
 को

 चुनाव  में
 बनाने

 के  लिये  दस  लाख  रुपया  खर्च  किया  था  ।  इस  तरह  की  हिम्मत  कौन  कर  सकता  है
 ?

 हम  कोई  कानून  बना  दें  कौर  कम्पनियों  पर  रोक  लगा  दें  कि  वे  राजनीतिक  पार्टियों  को  दान  नहीं  दे
 सकतीं

 तो  जो  प्राइवेट  व्यक्ति  हैं  वे  डर  जायेंगे  कौर  उन  की  हिम्मत  नहीं  होगी  कि  किसी  को  वे  इस  तरह

 से
 धन

 देसकें  ।  इस  तरह  से  राजनीतिक  पार्टियों  पर  ही  इस  तरह  से  धन  लेने  पर  रोक  नहीं  लगनी  चाहिये

 स्वतन्त्र  व्यवितयों  पर
 भी

 रोक  लगनी  चाहिये  कि  वे  भी  इस  तरह  से  रुपया  ले  कर  चुनावों में

 अशिष्टता
 न

 बरतें  ।  जहां  तक  श्राम  जनता  की  राय  जानने  का  सवाल  उस  में  किसी  तरह  की  रुकावट

 नहीं  होनी  चाहिये  ।

 ag  बिल  बम्बई  तथा  कलकत्ता  की  हाई  कोर्टो  की  जजमटों  की  हमारा  ध्यान  ग्रा कर्षित  करता

 इस  का  उद्देश्य  केवल  यह  है  कि  हम  इन  की  भोर  से  ग्राहक  मूंद  इस  मामले  पर  तरह  से

 विचार  करें  site  re  कम्पनी  ला  में  संशोधन  करने  से  काम  नहीं  चल  सकता  है  तो  जिस  कानून  में  भी
 संशोधन  करने  से  काम  चल  सकता  हो  उस  में  श्राप  संशोधन  करें  लेकिन  यह  ध्यान  रहे  कि  हमारे देश

 में  चुनावों  की  शुद्धता  प्रौढ़  शिष्टता  बनी  रहे  ।  हम  देख  रहे  हैं  कि  धन  का  जो  कुप्रभाव  है  वह  बढ़ता

 जा  रहा  है  झर  हम  देख  रहे  हें  कि  जो  ग्राम  लोग  जो  गरीब  जनता  है  वह  यह  महसूस  करती  है  कि

 वह  जा  कर  सरकार  नहीं  बना  सकती  सरकारी  कुर्सियों  पर  नहीं  बैठ  सकती  मिनिस्टर  नहीं  बन

 सकती  लोक-सभा  में  नहीं  जा  सकती  विधान  सभाग्रों  में  नहीं जा  सकती  वहां  के  सदस्य

 नहीं  बन  सकती  है  झर  जिस  के  पास  पेसा  है  वह  सब  कुछ  करवा  सकता  है  ।  इस  खतरे  की  ध्यान

 देना  बहुत  भ्रावइ्यक है  ।

 महात्मा  गांधी  ने  जब  आ्रान्दोलन  चलाया  था  हिन्दुस्तान  से  भ्रंग्रेजों को हटाने को  हटाने  उस  में  हमेशा

 यह  ध्यान  रखा  था  कि  कांग्रेस  उन  लोगों  की  संस्था  रहे  जो  गरीब  हैं  ।  लेकिन  हम  देख  रहे  हैं  कि  कांग्रेस

 जो  १९३६ में  थी  वह  rey  झर  १९५८  में  नहीं  रह  गई  है  ।  एक  एक  चुनाव  में  दस  दस  लाख

 रुपया  खर्चे  कर  दिया  जाता  है  ।  कम्पनी  ला  में  एमेंडमेंट  लाने  का  माननीय  भरूचा  साहब  का  यही

 ५  है  कि  सरकार  जागरूक  रहे  भ्र ौर  देखे  कि  धन  का  कुप्रभाव  न  पड़ने
 जो

 पड़  रहा  है
 ।

 इस  से  राजनीति में  गन्दगी  पैदा  हो  सकती  है  कौर  हमें  देखना  है  कि  ऐसा  न  हो  पौर  जो  धन  का  कुप्रभाव

 है  वह  कम  हो  ।

 इस  देश  में  हर  राजनीतिक  पार्टी  को  अ्रस्तित्व  कायम  रखनें  का  भ्र धि कार  किसी  भी

 विचारधारा में  विश्वास  रखने  का  afters  है  लेकिन  जरूरी  है  कि  उस  की  जो  जड़ें  हें  वे  जनता  में  हों  ।

 वह  जनता  से  दान  भीख  सरकार  बनायें  लेकिन  ऐसा  न  हो  कि  ऊपर  से  कुछ  लोग  दस  बीस या

 एक-दो  लाख  रुपया  दे  दें  और  उन  लोगों
 की

 जो  नीति  उन  के
 जो

 ears  वह  पार्टी  उन  को  ही  सिद्ध

 करे  जब  उस  की  सरकार  बन  जायेगी  ।  इस  से  बहुत  बड़ा  खतरा  हो  सकता  है  ।  में  यह  नहीं  कहता कि

 जो  पार्टी  पावर  में  है  वह  इस  तरह  से  बनी  है
 तो

 यह  बात  भी  कही  जा  सकती  है  लेकिन  वह  किसी

 तरह  से  भी  बनी  लेकिन  कोई  दूसरी  पार्टी  हो  सकती  है  जो  धन  के  प्रभाव  से  चुनाव  जीत  कर  उन

 लोगों  का  हित  कर  सकती  है  जिन्हों  ने  उसे  धन  दिया  हो
 ।  इस

 वास्ते
 जो

 बिल  यहां  पेश  किया  गया  है
 उस

 को  हलकी  दृष्टि  से  देखने  की  आवश्यकता  नहीं  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  किया  जाना  चाहिय े।
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 श्री  ब्रज  राज

 ag  बिल  कुछ  उन  धारणाओं  को  उठाता  उन  सिद्धान्तों  को  उठाता  है  जिन  का  हिन्दुस्तान  की
 भविष्य

 की  राजनीति  पर  गहरा  प्रभाव  पड़  सकता  है  ।  यह  आवश्यक  है  कि  हम  यह  देखें  कि  हिन्दुस्तान  की  राजनी

 नीति  पर  कुछ  एक  लोगों  का  प्रभाव  रहे  या  झाम  जनता  का  प्रभाव रहे
 ।

 इस  दृष्टि  से  भी  यह  आवश्यक

 हो  जाता  है  कि  इस  पर  हम  गम्भीरतापूर्वक विचार  करें  ।

 में  कानून  उपमंत्री  के  इस  विचार  का  स्वागत  करता  हूं  श्र  में  इस  से  सहमत  हूं  कि  चुनाव  कानून

 में  विस्तृत  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  है  और  उन्हों  ने  कहा  है  कि  एक  साल  बाद  जब  सब
 चुनाव

 खत्म  हो  जायेंगी  तो  बे  उन  संशोधनों  को  उपस्थित  करेंगे  शौर  इस  में  सभी  दलों  का  सहयोग

 प्राप्त  करने  की  कोशिश  करेंगे  |  लेकिन  इस  तरह  का  झ्राइवासन  भी  दिया  जाना  चाहिये  फि  देश  की

 नीति  पर  जो  घन  का  कुप्रभाव  हो  सकता  उसे  खत्म  करने की  भी  कोशिश  की  जायेगी  फिर  चाहे
 वह

 कम्पनी  कानून  में  हो  या  किसी  दूसरे  कानून  में  संशोधन  कर  के  हो
 ।

 उद्देश्य  यह  रहना  चाहिये

 कि  घन  का  प्रभाव  राजनीति  पर  न  पड़  धनिक  लोग  राजनीतिक पार्टियों  को  भ्रपने  कंट्रोल में  न

 कर  सकें  घन  के  बल  पर  ।  इस  को  श्राप  जिस  तरह  से  भी  कर  सकते  करें  शौर  हम इस
 का

 स्वागत  करेंग  ।

 तथा  उद्योग  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :
 उपाध्यक्ष  श्री  नौशीर

 भरूच

 ने
 एक  बहुत  मान्य  प्रश्न

 उठाया  यह  ऐसा  प्रस्ताव है  जिस  पर  लोगों  का  सुगमता  से  मतभेद

 हो  सकता  परन्तु में  चाहता  हूं  कि  वे  इस  गम  गर्मी  में  मत  भ्रष्ट
 न  हो  जायें

 ।  उन्हें तथा  उस  भोर  के

 अन्य  माननोय  सदस्यों  इस  विषय  पर  शांत  भाव  से  विचार  करना  चाहिये
 |

 स्वेप्रथम  म॑  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  समवाय
 अधिनियम

 की  घारा  ee
 ae

 सामर्थ्यकारी  उपबन्ध  है  ।  इस  में  किसी  प्रकार  की  बाध्यता  नहीं  यह  समवायों  की  इच्छा पर

 निर्भर  करता  है  कि  व  wearer दें  अथवा  न  दें  ।  समवाय  के  संचालक  समवाय
 को  पंजीबद्ध  करवाने

 से  पूर्व  सोचते हैं  कि  वे सामाजिक  प्रयोजनों  के  लिये  अथवा  राजनैतिक  दलों  को  प्रंवादान  दिया  करेंगे

 अथ वा  नहीं  ।  ऐसी  बात  नहीं कि  उन्हें यह  निश्चय
 करना  ही  होता  है

 प्रेरणा  उस  समय  तदर्थ  निश्चय

 करना होता  है  जबकि  समवाय  बनाया  जाता है
 कौर

 उस
 ने  कुछ  वर्ष

 काम  किया  होता  इसकी

 उपबन्ध तो  पन्थ  «कें  ज्ञापन  में  ही  कर  देना  पड़ता  है  ।  उद्देश्य  स्पष्ट  रखना  होता है  ।
 फ़र्श

 धारियों  को  यह  निश्चय  करने  का  अवसर दिया  जाता  है  कि  वे  किसी  राजनैतिक  दल  को  प्रशाद

 देना  चाहते  हैं  अथवा  नहीं  ।  यदि  उन्होंने यह  निश्चय  किया  कि  समवाय  अंशदान  दे  सकता  है  तो

 ब  निर्णय  दे  देते ह  ।

 दूसरे  अमरीका  की  कौर  निर्देश  किया  गया है  ।  किन्तु  हमारे  विद्वान  मित्र  श्री  भरूच

 इंगलेंड  at  आस्ट्रेलिया  का  उत्लेख नहीं  किया  ।  इंगलैंड  र  आस्ट्रेलिया  में  ऐसा  कोई

 प्रतिक

 ए

 ्  समवाय  '  राजनैतिक  दलों  या  निर्वाचन  प्रयोजन  &  लिये  steers  दे  सकते  हैं  |

 के  समवाय  अधिनियम  १९४८  में  ऐसा  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  कि  समवाय
 अंशदान  ग्रा

 लिया
 में

 पश्चिमी  कौर  दक्षिणी  ग्रास्ट्रेंलिया  के  अधिनियमों  में  यह  उपबन्ध
 है

 कि  ऐसे  मग

 करना  सेवायों  के  निहित  भ्र थि कार
 हैं  ।

 दूसरे  शब्दों
 में  इन  दो  देशों  के  विधान  निश्चत  रुप  मे

 को  ये  भ्र धि कार देत  हैं  जबकि  जैसा  में  ने  बताया ह ैहै  भारत  में  समवाय  ग  नहीं  कर
 सके

 द्वारा  अधिकृत
 जब

 तक
 कि  उनें  सन्या  के  ज्ञापन  दारा  यह  SiISE © sfTarz

 न
 दिया

 जाये  ।
 सन् था

 के
 ज्ञापन

 होने  पर
 भी

 उन  के  अधिकार  धारा  १९२  के  उपबन्धों  द्वारा
 atfad

 है  |  इस  तरह
 ह

 फसल
 में  ।
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 इस  दिशा  में  बढ़  हुए  हैं  ।  इंग्लैंड  में  यह  पूर्ण  अधिकार  दिया  गया  है  घौर  उस  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं

 हमने  कतिपय  प्रतिबन्ध  लगा  रखें  हूं  ।  पहले  तो  सन् था  के  ज्ञापन  के  उद्देश्यों  में  इस  का  उपबन्ध  हो  ना

 दूसरे  अधिकतम  गरिमा  निर्धारित  है  जिस  से  अधिक  प्रदान  नहीं  दिया  जा  सकता
 ।

 अमरीका  के  बारे  में  में  निश्चित  नहीं  हूं  ।  वहां  फेडरल  विधि  तो  है  यह  निर्वाचन  सम्बन्धी

 विधि है  ।  इस  का  समवाय  अधिनियम  के  साथ  कोई  सम्बन्ध नहीं  किन्तु  aa  ठीक
 पता  नहीं  कि

 wader
 के

 राज्यों
 भी  ऐसी  विधि  है  wear  नहीं  ।

 क्योंकि  मुझे  इस  बारे  में  निश्चित
 जानकारी

 नहीं  में  इस
 विषय

 को  नहीं  लूंगा  ।

 हूसे  में  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  झ्राखिर  समवाय
 क्या

 होता  एक  समवाय कुछ
 व्यक्तियों

 का  समूह  ही  तो  होता  है  भ्र ौर  इस  सभा  में  बे  हुए  हम  यह  नहीं  भूल  सकते  कि  निदेशक
 श्रंशवारियों

 की  और
 से  काम  कर  सकते  हैं

 ।  में  इस  जोर  निर्देश कर  रहा  हूं
 क्योंकि  इस  सभा  के  कुछ

 सौ
 सदस्य

 १८  या  २०  करोड़  मतदाताओं  की  are  से  विभिन्न  कार्यक्रमों  घौर  परियों  जनाज़ों  के  लिये  करोड़ों

 पये  की  मंजूरी  देते  हैं  ।  संसद्  सदस्य  हर  बार  मतदाता  से  उस  की  राय  पूछने  के  लिये  नहीं  जाते
 ।

 अतः
 यह  कहना  अनुचित  नहीं  होगा  कि  निदेशक  कतिपय  राजनैतिक  निकायों  या  कतिपय  राजनैतिक

 व्यक्तियों  के  प्रभाव के  कारण  भ्रंश धारियों  की  इच्छाओं के  विरुद्ध  काम  करेंगे  ।  भ्रंशघारी  बैठक

 कर
 के  निदेशकों  के  कार्यों  का  विरोध  कर  सकते  हूँ  ate  निदेशकों  को  हटा  सकते  हैं  ।  सरत: म में

 समझता

 हूं  कि  जब  एक  बार  भ्रंशाधारी  निदेशकों  को  अघिकार दे  दें  तो  निदेशकों को  भ्र घि कार  होना  चाहिये

 कि
 वे

 जितना  अंशदान  देना  श्रावव्यक
 समझें  श्र

 अंशधारियों
 की  झोर से  जितना  उपयुक्त  समझें

 दौ
 एक  सामान्य  बातों  की  are  भी  निर्देश किया  गया  था  ।  यह  कहा  गया था  कि  पूंजीपति

 अथवा  टाटा
 या  अन्य  लोग कांग्रेस को  श्रंदादान  देते हैं  प्रौढ़  श्री  weal  ने  यह  मय  प्रदर्शित  किया

 थाकि  इस
 से  सरकार  भ्रष्टाचारी  बन  जायेगी  कुछ  पहलुओं  में  लोकतंत्र  अपवित्र  हो  जायेगा

 ।
 में  यह

 नहीं  कहता
 कि

 हम  उन  लोगों  से  प्रभावित नहीं  होते
 ।  ग्रामीण

 वे
 भी

 देश  के  नागरिक हूँ
 योग्य  व्यक्ति

 हैं  रोक
 उन

 में  संगठन  की  क्षमता  होती  है  तथा  ने  देवा का  महत्वपूर्ण  वर्ग  किन्तु  में  यह  भी  कह

 सकता  हूं  कि  इन  बातों  के  होते  हुए  भी  हमारी  wot राय  होती  है  ।

 में  उदाहरण  नहीं  देना  चाहता  |  यह सत्य है  कि  इस  निर्वाचन  में  कुछ  बड़े  लोगों  ने  अंशदान  दिया

 था किन्तु उस  का  क्या  परिणाम  निकला ?  क्या  निर्वाचनों  के  पश्चात् हम  ने  उन्हें  कोई
 किरायों  दी

 क्या  उन्होंने नये  करों  का  स्वागत  किया  वे  इन  के  सख्त  विरुद्ध हैं  प्रौढ़  निरन्तर  विरोध
 कर

 रहे
 केवल

 इस
 निर्वाचन  के  ही  नहीं

 ।
 जब  से  हम  सत्तारूढ़  हुए  हैं  संसद  के

 कई  निर्वाचन

 हुए हैं  कौर  राज्य  विधान  मामलों के  भी  निर्वाचन  हुए  हैं  श्र  उन  में  बया  gate ?

 में  उत्तर  प्रदेश  का  हूं  उस  राज्य के  बारे  में  जानता  वहां  जमीदारों  झगर
 जागी  सरदारों

 का
 वहुत  महत्वपूर्ण  स्थान  था  उन  में  से  बहुत  कम  कांग्रेस में  थे  ।  वे  PERL  में  हमारे  सत्तारूढ़

 होने  पर  ही  कांग्रेस में  नहीं  ae  वरन्  वर्ष  १६२० से  कांग्रेस  में  थे  ।  वे
 लोग  भी

 जल  गये
 और

 विपत्तियां  सहीं  हमारे  ये  मित्र  कांग्रेस  में  थे  झर  उत्तर  प्रदेश  की  राजनीति  में  उनका

 बहुत  हाथ  था  तो  भी  उत्तर  प्रदेश  में  जमी  दारी  का  उत्सादन  किया  गया  ।  वहां  विधेयक  अधिनियमित

 किया
 गया  स  में  कुछ  समय  wae  लगा  किन्तु  में

 सभा  को
 यह  कह  सकता हं  कि  देश  के

 a
 से

 अधिक किसी भी  राज्य  में  राज  तक  जो  प्रगतिशील  विधान  बनाये ग  हैं  अन  में  से  यह  सब

 यतिश्नील है  ।  wa  वहां  कोई  जमींदार  मा  जागीरदार  नहीं है



 ६१०४  समवाय  विधेयक  र  FeXS

 लाल  बहादुर

 इसी  प्रकार  सभा  अन्य  विधानों  को  देख  सकती है  ।  इम्पीरियल da  का  राष्ट्रीयकरण  कियां

 बीमा  समवायों  का  राष्ट्रीयकरण किया  गया  कौर  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  नये  उद्योग  स्थापित

 किये  गये  ।

 pat  मेहता  )
 :  माननीय

 मंत्री  कृपया  मुझे एक  मिनट  दें
 ।

 में
 अन्त बाँ वा

 नहीं  पहुंचाना  चाहता  किन्तु  उन्होंने  उत्तर  प्रदेश  का  उल्लेख  किया  है  इस  लिये  में  उनका  ध्यान इस
 दिलाना

 चाहता  हूं  कि  जब  से  कानपुर  के  बिजली  समवाय  का  राष्ट्रीयकरण किया  गया है  कपड़ें

 की  मिलो ंने  ३०  या  २७  लाख  रुपये  के  बिलों का  भुगतान  नहीं  किया  ।

 इसी  प्रकार  की  रियायतें  इन  लोगों  को  दी  जाती  हैं  ।  जो  व्यक्ति  अथवा  समवाय  बड़ी-बड़ी

 धन  राशियां  आदान  के  रूप  में  देते  हूं  उन्हें  इस  प्रकार  के  लाभ  भी  पहुंचा  दिये  जात  हैं  भले  ही  नीतियों

 में  बहुत  बड़ा  अन्तर  नहीं  किया  जाता  |

 इसी  लिये  न्यायाधीशों ने  कहा  है  कि  इस  से  भ्रष्टाचार की  संभावना  है
 ।

 श्री  लाल  बहादुर  areal  :  महता ने  कानपुर  के  बिजली  समवायਂ के
 बिलों

 का  जो  मामला  बताया  है  मुझे  उस  का  पता  नहीं  ।  मैं  ने  भी  पत्रों में  कुछ  पढ़ा  है  किन्तु  इस  विषय  की

 जाँच  की  अ्रावश्यकता है  ।  हम  तो  जांच  नहीं  कर  सकते  किन्तु  मुझे  विश्वास  है  कि  उत्तर  प्रदेश  सरकार

 उस  की  जांच  कर  के  झ्राववयक  कार्यवाही  करेगी  |  यदि  उन्होंने किसी  समवाय  के  प्रति  सहानुभूति  के

 कारण उस  से  बिलों  की  वसूली  नहीं  की  तो  निस्संदेह  यह  बुरी बात  है
 ।

 में  उन  से  इस  बात  पर  पूरी तरह

 से  सहमत हूं  कि
 जो  उद्योगपति या  पूंजीपति  अंशदान  देता है  उसे  कोई  रियायत  नहीं  देनी  चाहिये

 |

 परन्तु  श्री  प्रयोग  मेहता  एक  बात  अस्वीकार  नहीं  कर  सकते
 ।

 वे  यहां  नहीं  थे  भर  उन्होंने  भाषण

 नहीं सुने  ।  यहां  ऐसा  चित्र  उपस्थित  किया  जा  रहा  था  कि  केवल  कांग्रेस  ही  से  धन  ले

 है  अतः  उनकी  नीतियों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  में  इन्हीं  बातों  का  उत्तर  दे  रहा

 में  अन्य  दलों  पर  भ्रारोप  नहीं  लगाना  चाहता  किन्तु  मेरे  माननीय  मित्रों  को  पता  हैकि  देश

 में  ऐसा  कोई  दल  नहीं  जो  धनाढ्य  लोगों  से  श्रथवा  उनसे  जिन्हें  are  पूंजीपति  कहते  हैं  अ्रंशादान नहीं
 od

 मुझे  निश्चित रूप  से  पता  है  कि  ये  पूंजीपति  सभी  दलों
 को  अंशदान

 देते  हैं  किन्तु  मैं  पूंजीपतियों
 की  अ्रालोचना  नहीं  करता  क्योंकि  वे  इस  मामले  में  बहुत  समझदार हैं  ।  उन  के  पास  जो  भी  दत

 पहुंचता  है  वे  भ्रंश दान  देते  हैं  ।

 श्री प०  ०  पटल  :
 वे  ऐसा  किस  विचार  से  करते  है

 ?

 fet  लाल  बहादुर  शास्त्री  :
 जैसा  में  ने  पहले  बताया  उन  का  विचार  इस  से  अधिक  कुछ  नहीं

 होता  कि  वे  पहले  से  लोगों  को  ह  पक्ष  में  कर  लेना  चाहते  हैं  ।  वे  उन्हें  झपना  अ्राभार  बना  रखना

 चाहते हैं  ।  में  यह  शभ्रस्वीकार नहीं  करता  कि  उन्होंने  कांग्रेस  की  सहायता  की  है  क्योंकि वे  समझते

 हैं  कि  कांग्रेस  ही  देश  के  जीवन  को  स्थिर  रख  सकती  वे  हमारी  नीतियों  से  सहमत  नहीं  ।  उदाहरणतः

 टाटा  हमारी  राष्ट्रीयकरण  की  नीति  का  विरोधी  है  किन्तु  यदि  फिर  भी  ae  हमारी  सहायता  करना

 चाहता  है
 तो

 इसी  लिये कि  वह  यह  अनुभव  करता है
 कि  उद्योगों के  विकास  और  देश  के

 विकास
 के

 लिये
 देश  के

 जीवन
 में

 स्थायित्व  की  आवश्यकता
 है  जिस  में  कांग्रेस कुछ

 सीमा  तक  सफल

 हुई  ग्न्य  देशों  की  तुलना  में  हम  ने  काफी  सफलता  प्राप्त  की  है
 ।

 यह  स्वाभाविक है  क्योंकि

 उन्होंने देश  में  लाखों  शर  करोड़ों  रुपयों  की  पूंजी  लगा  रखी  है
 वे  जीवन  में  स्थायित्व  चाही

 उन  के
 क्या  विचार हे

 यह  जानना
 कठिन  है  ।

 कमल  अंग्रेजी  में



 २  yeas  समवाय
 )

 विधेयक  Rod

 अपने  हृदय  में  झांकें  ।  कांग्रेस  की  प्रा लोच ना  करने  की  बजाये  अपने  भीतर  देखें
 ।

 में  यह

 नहीं  कहता  कि  हम  ने  बड़े  लोगों  से  धन  नहीं  प्राप्त  किया  ।  किन्तु  मैं  एक  कार्यकर्ता  हूं  प्रौढ़  जीवन  भर

 कार्यकर्ता रहा  हूं  ।  कांग्रेस  को  पहली  बात  तो  यह  करनी  चाहिये  कि  वह  धन  जन  साधारण  से  एकत्र

 किया  करें  ।  हमें  चार  पांच  रुपये  शादी  के  रूप  में  लोगो ंसे  घन  एकत्र  करना

 फिर  हम  बड़े  लोगों  से  भी  धन  एकत्र  कर  सकते  हैं  ।  वे  लोग  कोई  प्राप्त  तो  हैं  नहीं  |

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  महात्मा  गांधी  जी  का  उल्लेख  किया  है  किन्तु  यद्यपि  गांधी  जी  बिरला

 के  पास  रहा  करते  थे  परन्तु  फिर  भी  झ्र पनी  नीतियों  श्र  कार्यक्रमों  के  सम्बन्ध  में  वे  स्वेता  अलग  थे
 ।

 हमें  भी  ऐसा  ही  करना  चाहिये  ।  राज  गांधी  जी  नहीं  रहे  किन्तु  हम  तो  हैं  ।  हमें  ऊपर  गर्व  होना

 चाहिये
 ।

 यदि  पक्ष  कौर  विपक्ष  दोनों  ate  के  लोगों  में  गिरावट  ar  गई  है  तो  यह  लज्जा  का  विषय  है
 ।

 अ्रपने  लोगों  की  गिरावट  देख  कर  न  तो  श्राप  को  प्रसन्नता  हो  सकती  है  प्रौढ़  न  ही  हमें  ।  राजनैतिक  दलों

 को  निधि  देने  के  बारे  में  हमारी  नीति  यह  है  कि  ऐसा  होता  रहा  है  ate  होगा  भी
 ।

 किन्तु  हमारी  नीति
 गर  हमारे  उद्देश्य  स्पष्ट  हों  ौर  एक  बार  कार्यक्रम  तथा  उद्देश्य  सामने  रखने  के  ्  हमें

 किसी  पक्षपात  seat  भय  के  बिना  ant  बढ़ना  चाहिये  ।

 चे०  रा०  पट्टाभिरामन  पीठासीन

 यह  कहा  गया  था  कि  कुछ  न्यायाधीशों  ने  इस  विषय  में  सख्त  विरोधी  मत  दिये  हैं  ।  हमें
 अरपन  स्थिति  का  ज्ञान  नहों  क्योंकि  न्यायाधीशों  ने  विभिन्न  मत  प्रकट  किये  हैं  ।  जस्टिस  टेंडोल्कर
 ~
 न  कहा

 >

 यह  मानने  के  लिये  तैयार
 नहीं  हूं  कि  केवल  राजनैतिक  दल  को  दान  या  श्रमदान

 देने  का  अधिकार  देने  से  ही  राजनैतिक  जीवन  इतना  भ्रष्ट  हो  जाता  है  कि  उसे

 सार्वजनिक नीति  के  विरुद्ध  समझा  जाये  ।  लार्ड  एटकिन  के  शब्दों  में  ऐसे  अंशदानों

 की  अनुमति  देने  से  लोगों
 को

 हानि  होगी  यह  कहना  एक  निर्विवाद  बात  नहीं है  ।”

 जस्टिस  टेंडोल्कर  ने  स्पष्ट  बताया  कि  समवायों  कौर  भ्रमण  लोगों  को  का  प्राधिकार

 देने  से  ही  कोई  राजनीतिक  दल  नष्ट  नहीं  हो  सकता  |  न्यायाधिपति  मुकर्जी  ने  भी  ऐसा  ही

 विचार  व्यक्त  किया  है
 ।
 मैं  उन  का  कथन  यहां  पढ़  कर  सुनाना  नहीं  चाहता  ।  न्यायाधीशों में  से  एक  ने

 कहा  है  कि  यह  निर्णय  करने  का  अ्रधिकार  न्यायाधिपति  को  होना  चाहिये  कि  किसी  समवाय  को  कितना

 अंशदान  देने  का  अधिकार  दिया  जाये
 ।

 यह  एक  श्राइचर्यजनक  प्रस्ताव  है  ।  भला  इस  अधिनियम के

 उपबन्धों  द्वारा  न्यायाधीश  को  क्यों  राजनीति  के  जटिल  मामलों  में  फंसाया  जाये  ।  माननीय  सदस्यों  ने

 गंभीरतापूर्वक  न्यायाधीशों  के  नीतियों  के  उद्धरण  दिये  हैं झर  एक  ने  तो  यहां  तक  कह  दिया  हैं  कि  यह
 मामला  न्यायालय पर  छोड़  दिया  जाये  ।  बहुत  विख्यात  लोगों  ने  अपने  मत  प्रकट  किये  हैं  किन्तु  हमें

 उन  का  मत  मान  लेने  की  बजाय  शांतिपूर्वक  विचार  के  अरपना  मत  निर्धारित  करना  चाहिये
 ।

 एक  बात
 प्रो

 कहने  के  बाद  मैं  समाप्त करना  चाहता  हूं  ।  मेरे  साथी  श्री  हज़ार नवीस ने  कह

 दिया  है  कि  निर्वाचन विधि  के  संशोधन के  साथ  इस  विषय  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 सभा  को  भली  प्रकार  विदित  है  कि  इस  समय  समवाय  विधि  के  संशोधनों  पर  विचार

 किया  जा  रहा  है
 ।

 संशोधनों  का  प्रस्ताव  रखने  के  लिये  एक  अ्रनौपचारिक  समिति  नियुक्त  की  गई  थी  ।

 समिति
 ने  अपना  प्रतिवेदन  तैयार  कर  लिया  मैं  उनकी  एक  दो  सिफारिशों  का  उल्लेख  करूंगा  |

 मैं  ऐसा  श्री  नाशिर  भरूचा
 को

 विश्वास  दिलाने  के  लिये  कह  रहा  हूं  कि  यदि  कोई  त्रुटि  या  भ्रष्टाचार

 की
 गुंजाइश

 हूँ  तो  यदि  सरकार  ने
 अनौपचारिक

 समिति  के  कुछ  सुझावों  को  स्वीकार  कर  के  उन्हें

 समवाय  विधि  में
 उपबंधित

 कर
 दिया

 तो  वह  त्रुटि  दूर  हो  जायेगी  ।  समिति  के  प्रधान  उच्च  न्यायालय

 93
 के  सेवा  निवृत्त

 न्यायाधीश
 श्री

 विश्वनाथ
 शास्त्री  इस  ने  सिफारिश  की  है

 कि
 धारा  Raa  (2)
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 श्री  लाल  बहादर

 में  विहित  सीमा  से  अ्रधिक  seers  के  लिये  निदेशकों  केਂ  बोझ  को  सामान्य  संकल्प  द्वारा  प्राधिकार  दे

 देना  काफी  है  ।  दूसरी  सिफारिश  यह  ह  कि  ऐसे  भ्रंश दान  पर  प्रतिबन्ध के  विषय  पर  केवल  समवाय

 प्रीमियम  के  अ्न्तगंत  ही  नहीं  विचार  नहीं  करना  चाहिये  :  यह  सिफारिश  भी  की  गई  है  कि  प्रत्येक  भ्रंश
 -

 दान  की  जानकारी  संतुलन  पत्र  में  देनी  चाहिये  ate  उसे  परिचालित  करना  चाहिये  |  इस  प्रकार

 इस  बारे  में  कुछ  गुप्त  नहीं  रखा  जायेगा  ।  संसद्  या  देश  सुगमता  से  यह  निश्चय  कर  सकेगा  कि

 बारे  विचार  से  किया  गया  था  WaT  अच्छे  र  क्या  प्राप्त  करने  वाले  राजनैतिक  दल  पर

 उस  का  कोई  प्रभाव  पड़ा  है
 ?

 समवाय  अ्रधिनियम  PEUg  का  संशोधन करने  वाले  विधेयक  का  प्रारूप  तैयार  करते  समय

 अनौपचारिक  समिति  की  सिफारिशों पर  विचार  किया  जायेगा  ।  सभा  को  मत  प्रकट  करते

 का  काफी  अवसर  मिलेगा  माननीय  सदस्य  सभा  से  प्रार्थी  बात  मनवा  सकते  हैं  ।  समवाय  विधेयक

 की  aaa  समति  के  समक्ष  ये  प्रतिबन्ध  सम्बन्धी  उपबन्ध  रखे  गये  थे  ।  प्रतिबन्ध  लगाने  वाले  संशोधन

 पर  चर्चा के  समय  गत  बार  बहुत  से  सदस्यों  ने  वाद  विवाद  में  भाग  fear  था  कौर  अ्रद्यदान पर पर

 प्रतिबन्ध लगाने  के  संशोधन  को  सभा  ने  स्वीकार किया  था  ॥

 दान  कर  विधेयक  संबंधी  प्रवर  समिति  में  भी  यह  प्रश्न  उठाया  गया  था  ।  इसका

 प्रतिवेदन  मिलने  वाला  है  ।  मुझे  ज्ञान  नहीं  कि  इन्होंने  क्या  किया  है  ।

 मैं  श्री  नादिर  से  प्रार्थना  करता  हूँ  कि  वे  विधेयक  पर  आग्रह  न  करें  प्रवचनों

 पर  वें  प्रेरक  विचार  व्यक्त  कर  सकेंगे  शौर  यदि  वे  सभा  को  विचारों  से  सन्तुष्ट  कर  सकेंगे  तो  मुझे

 कोई  आपत्ति नहीं  होगी

 श्री  नाशिर  भरुचा  :  विधि  उपमंत्री  ने  कहा  कि  यदि  समवायों  के  अ्रंदादान का  प्रभाव

 नहीं  पड़ेगा  तो  क्या  साक्षी  संस्थाओं  के  ि अझशदान  से  वैसा  प्रभाव  न  पड़ेगा
 ?

 मैं  कहता  हूं  कि  यह  ठीक

 है  ।
 किन्तु  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  समिति  यह  विधेयक  समवाय  अधिनियम  की  एक  धारा को

 प्रभाव  हीन  करता  यदि  वास्तव  में  सरकार  इस  बुराई  को  समाप्त  करना  चाहती  है  तो  वह  समवाय

 अधिनियम से  कार्य  आरम्भ  कर  दे

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  हमें  इस  व्यवस्था  पर  ara  की  स्थिति  में  विचार  नहीं  करना

 में  ने  तो  न्यायाधीशों  के  निर्णयों  के  उद्धरण  दिये  हैं  जो  कभी  भी  भ्रावेश  से  नहीं  सोचते  |  उन्हों  ने

 यदि  संसद ने  इस  बुराई  को  रोकने  के  लिये  यथोचित  कार्यवाही  न  की  तो  इस  देश  में  लोकतन्त्र का  गला

 घट  जायगा  |

 माननीय  मंत्री  ने  इंग्लैंड  तथा  भ्रास्ट्रेलिया का  उदाहरण  दिया
 यह  ठीक  है

 ।  ag  अपनी

 स्थिति  को  ठीक  समझते  हैं  कौर  हम  van A  को  ।

 माननीय  मंत्री  ने  कहा  है  कि  जो  नये  कर  लगाये  गये  हैं  पूंजीपतियों  ने  उन  का  विरोध  किया हें

 श्र  इससे  पता  चलता  है  कि  सरकार  पर  उन्के  अंशदानों  का  कोई  प्रभाव  नहीं  झा  मैं  नहीं  जानता

 कि
 इसे

 हम  इस  तरह  से  समझ  सकते  हैं  ।  किन्तु  समवायों  की  सहायता  करने  के  अनेकों  तरी  के  हैं  |

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  श्री  भरूचा  टाटा  के  राष्ट्रीयकरण  के  लिये  विधेयक  क्यों  नहीं  रखते  ।

 म॑  तयार  हूं  यदि  सरकार  मुझे  श्रीनिवासन  दे  कि  वह  स्वीकार  किया  जायेगा

 महोदय  पीठासीन

 माननीय मंत्री  ने  कहा  कि  पूंजीपति तो  दोनों  दलों  को  चंदे  दे  रहे  हैं  ।  इस  से  मेरी  बात  सिद्ध

 होती  है
 ।

 पहले  तो  वे  इसी  को  देंगे जिस  से  उन्हें  लाभ  पहुंचेगा  ।  वह  तो  सदैव  जीतने  वाले  के  साथ

 रहते

 यह  कहना  गलत  ह  कि  पूंजीपतियों  को  उसके  बदले  में  कोई  जज  नहीं  चाहिये  ।  टाटा

 समवाय  वालों  ने  तो  स्प  तथा  लिखा  है  कि  उन  का  भविष्य  at  निश्चित  है  जब  कांग्रेस  सरकार

 बनी  रहे
 ।

 वह  चंदा  इसी  कारण  देते  हैं  ताकि  उन्हें लाभ  होता  रहे  |

 हम  जो  विधि  बनाते  हैं  वह  तो  सेव  के  लिये  बनाते  हैं  ।  हो  सकता  है  कि  कल  सरकार  किन्हीं  कम

 दूरदर्शी  लोगों  की  बने  और  वे  इस  धारा  का  दुरुपयोग  यदि  माननीय  मंत्री  मुझे  यह  श्रीनिवासन  दे  देते

 कि  किसी
 न

 किसी  रूप  में  निषिद्ध की  जायेगी  तो  मैं  विधेयक वापस  ले  लेता  ।  किन्तु  मैं  अरपना  कत्तव्य

 समझता  हूं  कि  सरकार  को  इस  के  बारे  में  स्पष्ट  उत्तर  देना  चाहिये  ।  हम  लोकतन्त्र  को  पूंजीपतियों
 के

 हाथों  बेचना  नहीं  चाहते  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  अब  भी  इस  सम्बन्ध  में  श्रीनिवासन  दे  देना  चाहिये  ।  यदि  सरकार

 श्राइवास  देगी  तो  सब  यह  कहेंगे  कि  सरकार  ईमानदार  है  ।

 प्रधान  मंत्री  इस  बात  पर  दुखी  हैं  कि  देश  में  प्रत्येक  राजनीतिक  पद  का  श्राकांक्षी  ई  ।

 इसे  टूर  करने  का  क्या  उपाय  है
 ?

 इस  तरह  से  यह  दूर  नहीं  हो  सकती  कि  लाखों  रुपये  पूंजीपतियों से
 लिये

 जायें  ।  सरकार  को  यह  विधेयक  अस्वीकृत नहीं  करना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 समवाय  EUs A WTA में  aaa  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 जाय  |

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  ।

 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  )
 विधेयक

 पु०  to  पटल  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 व्यवहार  प्रक्रिया  १९०८  में  भ्रग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये

 यह  संशोधन  बड़ा  सरल  है  ।  धारा  ६०  के  अनुसार  कतिपय  सम्पत्तियों की  कुर्की
 तथा

 विक्रय

 नहीं  हो  सकता  ।
 मैं  चाहता  हूं  कि  उसी  धारा  में  कृषि  योग्य  भूमि  भी  सम्मिलित

 की
 जाये  अध्यक्ष यह

 बात

 न्यायालय  स्वविवेक  पर  छोड़  दी  जाये  |

 घारा  ६०  के  अनुसार  कृषि  सम्बन्धी  बहुत  सी  चीजों  पर  विमुक्ति  है
 ।

 यह  छूट  इसी  कारण  दी

 गई  है  कि  किसान  को  रोजी  कमाने  में  बाधा  न  पड़ें  ।

 जब  हम  कृषि  सम्बन्धी  भ्रमण  चीजों  पर  विमुक्ति  दे  रहे  हैं  तो  भूमि  पर  छूट  देना  भी  श्रावक  है  |

 इसी  प्रकार  खण्ड  (२०)  के  अधीन  कारीगरों के  उपकरण  भी  कुक  नहीं  कराये  जा  सकते
 ।

 क्योंकि  यदि

 वह  कुर्क॑  करा  लिये  जायें  तो  ag  जीवन  यापन  किन  चीजों  से  करेगा  ।  इसलिये जब  किसी  कृषक  कै

 विरुद्ध  fore किया  जाये  तो  उस  की  भूमि भी  कुर्क  नहीं  होनी  चाहिये

 हम  श्राज  कल  भूमिहीन  कृषकों  को  भूमि  देना  चाहते  हैं  किन्तु  व्यवहार  प्रक्रिय
 संहिता  में  भूमि  की

 _  कुर्की  की  द्धि  नहीं  वह  अवद्य  होनी  चाहिये
 ।

 मूल  अ्रंग्रेजी में
 में
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 To  <9

 हमारी  सरकार  लोकप्रिय  ह  कौर  हमने  इसी  को  कल्याण  का  गश्राघारभर भ  बनाया

 जब  तक  हम  बुनियाद  को  ही  दृढ़  नहीं  बनायेंगे  तब  तक  देश  का  कल्याण  नहीं  होगा  ।

 बड़ौदा  के  श्रीधर  पहले  किसानों  की  भूमि ge  नहीं  हो  सकती  कुछ  भूमि  पर

 विमुक्ति  दी  जाती  किन्तु  आजकल  नहीं  दी  जाती
 ।

 कुछ  लोग  यह  कहें  कि  फिर  ऋण  देने  वाले  क्या  करेंगे  ।  में  तो  इसे  कोई

 ae  नहीं  समझता  |  जब  सरकारी  नौकरों  का  वेतन  ee  नहीं  कराया जा  कारीगरों  के

 झौजार  नहीं  कराये  जा  सकते  तो  किसानों  की  भूमि  भी  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  दल  ।

 ato  रणवीर  fag  :  उपाध्यक्ष
 में  समझता हूं

 कि  जहां  तंक  इस

 एमेंडिंग  बिल  के  प्रिसिंपल  का  ताल्लुक  हूं  वे  बहुत  अच्छे  हैं  जानते  हैं  कि  पंजाब  के

 अराज से  तकरीबन  ६०  साल  पहले  एक  कानून बना  था  श्र उस  कानून  का  नाम
 लैंड  ऐलिनेशन

 ऐक्ट  उस  कानून  की  वजह  से  ग्राहको  भी  मालूम  sale  हमको  भी  मालूम  है  कि  कितनी

 काश्तकारों  की  रक्षा  हो  सकी  ।  यह  ठीक है  कि  पूरा हद  तक  शायद  रक्षा  न  हो  सकी  हो  क्योंकि

 उसके  जो  लूप होल्स  थे  उनका  नाजायज  फायदा उठाया  उन  लप होल्स  को  हमें

 बंद  करने  की  करनी  चाहिए  थी  ।  उस  कानून  के  में  यह  खराबी

 थी  कि  कुछ  जाति-पांति  सिलसिला  उसके  weet  दर्ज  था  शौर  जब  हमारा

 संविधान  लागू  हुमा  तो  उस  कानून  को  वैधानिक  समझा  गया  उसको  हटा  दिया  गया

 लेकिन  यह  बात  सही ह  कि  क्जेंदारों  की  रक्षा  करने के  लिए  काश्तकार  की  जमीन को  ऐग्जम्ट

 करना  चाहिए  कौर  उसकी  जमीन  कुक  नहीं  होनी  चाहिए  ।  शभ्राखिर जितने  भी  जमींदारी

 एबालिशन  ऐक्ट  हमारे  वहां  पास  हुए  उनकी  सब  की  एक  ही  मंशा  थी  कि  काश्तकार  के  पास

 उसकी  जमीन  रह  सक  उसी  मंशा  को  हम  दूसरे  तरीके से  जैसे एक  चीज  को  दें

 हाथ  से  देकर  बायें  हाथ  से  लेना  चाहते  हैं  तो  बात  दूसरी  हैं  वरना  यह  मानना  ही  चाहिए  कि

 चाहे  वह
 २०

 एकड़  हो  कौर  चाहे  वह
 १०

 एकड़  हो  इससे  मुझे  कोई  बहुत  ज्यादा  झगड़ा  नहीं

 है  लेकिन एक  लिमिट  जरूर  होनी  चाहिए  जिस  लिमिट  के  नीचे  की  जमीन  कोई

 सहकारी  के  बदले में  कुक॑  न  कर  सके  ।  तो  जैसा  मैंने  कहा  जाति-पांति  की  बीमारी  उसमें

 थी  श्र  wa  कुछ  खराबियां  थीं  लेकिन  यह  बात  सही  है  पिछले  ३०,  ४०  वर्ष  के  दौरान

 मे  जहां  दूसरे  सूबों  के  अन्दर  काश्तकारों  को  एक  तरीके  से  गुलाम  बनाया  गया  था  वहां

 पंजाब  के  काश्तकारों  में  खुशहाली  थी  कौर  उस  खुशहाली  का  एक  कारण  वह  कानून  था
 |

 me  दूसरी  sags  कि  वह  कानून  सोलह  ae  ठीक  था  या  या  बुरा  लेकिन

 इसमें  कोई
 शक  नही ंहँ

 कि  पंजाब  के  काश्तकारों  में  खुशहाली  लाने  में  इस  कानून  का  बहुत

 बड़ा  हाथ  रहा  हैँ  ।

 दें  to  पट्टाभिरामन  पीठासीन

 मे
 इस

 बात  को  बड़े  फख्र
 के

 साथ
 कह  सकता हूं  कि

 देश
 के  दूसरे  gal  की  अपेक्षा  पंजाब  के

 काश्तकारों की  हालत  अच्छी  रही  उस  सादी  हालत  को  अच्छा  रखने  में  वहां  की  नहरों

 का  बहुत  बड़ा  हाथ हँ  नहरों  के  ऊपर  वहां  सरकार ने  करोड़ों  रूपये  लगाये  हैं  ।  दूसरे  पंजाबी

 किसानों  की  खुशहाली
 की

 वजह  यह  भी  रही  है  कि  वहां  के  काश्तकारों  जमीनों  को

 साहूकारों  के  पास  नहीं  जाने  दिया  गया  ।
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 मुझे इस  बात  के  लिये  कोई  जिद  नहीं  है  कि  यही  एमेंडिंग बिल  पास  हो  ।  अगर ६ इ

 कोई  खामी  महसूस  की  जाय  तो  बेशक  इसको
 न

 पास  किया  जाय  लेकिन  मैं में  उमीद  करता  हू

 कि  मंत्री  महोदय  इस  बिल  के  प्रिसीपल  को  जरूर  मंजर  फरमायेंगे  ।

 श्री  श्रीनारायण दास  सभापति  यह  बिल  जो  कभी  माननीय  सदस्य
 ने

 उपस्थित  किया  है  site  जैसा  कि  हमारे  भाई  ने  at  कहा  कि  तो  यह  एक  अच्छा

 विधेयक  मालूम  पड़ता  है  शर
 मैं

 भी  इससे  सहमत  यह  बात  सही  है  कि  जिनको  अभी  हम

 भूमि देने
 जा  रहे  हैं  जिनके  कि  पास  अभी  भूमि  नहीं  अगर इस  तरीके  का  कोई  प्रतिबंध  न

 हो  तो  कौर  थोड़ी  बहुत  भूमि  हम  उनको  देते  हँ  तो  वह  भूमि  उनके  हाथ  से  निकल  जाने  वाली

 लेकिन  इसका  एक  दूसरा  पहलू  कौर  है  जिस  पर  कि  हमें  गौर  करना  चाहिए
 ।

 अभी  हमारे
 देश

 की
 जो

 सामाजिक  व्यवस्था  हू  उसमें  किसी  आवश्यक काम  के  लिए  किसी  जरूरी  काम  के  लिए

 किसान  को  चाहे  वह  उत्पादन  का  काम  ऐसा  काम  हो  जिससे  कि  उसको  फायदा  होने  वाला

 या  विवाह  शादी  के  जो  श्रावक  खर्चे  होते  हैं  उनके  लिए  उसको  रूपये  की  आवश्यकता

 हो  जाया  करती

 प्रभी  झपने  देश  में  कोई  इस  तरीके  की  व्यवस्था  नहीं  है  कि  भूमि  की  उपज  पर

 कोई  लगी  हुई  फसल  हो  तो  उस  लगी  हुई  फसल  पर  काश्तकार  को  कर्जे  मिले
 ।

 जितनी  भी

 देश  में  कोझापरेटिव  सोसाइटीज  कायम  की  हैं  कहीं  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  हो

 पाई है  ।

 अभी  हाल  में  जो  रूरल  क्रेडिट  सर्वे  हुमा  था  उसमें  यह  बात  बताई  गई  है  कि  किसान

 को  उसकी  खड़ी  फसल  पर  कजे  मिलना  जाहिए  ताकि  वह  खेती  का  काम  ठीक  से  कर  सके

 लेकिन  अभी  तक  हमारे  मलक  में  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  के  बराबर  खेती  का  जो  परिणाम

 हूं  खेती  करने  का  जो  फल  है  वह  इतना
 निश्चित

 हे  कि  कुछ  कहा  नहीं  जा  सकता
 |  जहां

 सिंचाई  का  इन्तजाम  हे  वहां  तो  ठीक है  कि  कुछ  न  कुछ  फसल  होगी ही  लेकिन  हमारे  देश  में

 अभी  सिचाई  का  माइकल  प्रबन्ध  नहीं  जहां  माकूल  सिंचाई  की  व्यवस्था  नहीं है  वहां

 फसल  होगी  भी  कि  नहीं  इसका  निचय  नहीं  रहता  हैं  इसलिए  फसल  पर  कज  देने

 का  बैंक  या  सोसायटी  कोई  इंतजाम  करे  तो  उसमें  खतरा  रहता  है  कि  फसल  नहीं  हुई

 तो  क्या  होगा  ।  इसका  भी  एक  उपाय  हैं  और  वह  यह  हूं  कि  खेत  की  खड़ी  फसल  का  बीमा

 करने  का  इतजाम हो  ऊख  या  तम्बाकू  की  फसल  नगर लर  हो  तो  उस  खड़ी  फसल  को

 देखकर  उसका  बीमा  करा  दिया  जाय  ताकि  सूखा  अथवा  बाढ़  के  कारण  यदि  उसकी

 फसल  नष्ट  हो  जाय  तो  उसको  कर्जा  मिले  चाहे  वह  सोसाइटीज  से  चाहे  saa  से  मिले

 या  महाजनों  से  मिले  ।  अभी  तक  इस  देश  में  इस  तरह
 की

 व्यवस्था  नहीं  हुई  है

 चाहता  हूं  कि  काश्तकार  की  फसल
 के

 इंश्योरेंस  की  व्यवस्था  होनी  चाहिए
 १०,

 २५  या  ३०  बीघे  के  काइतकार  को  यदि  खेती  के  काम  के  लिए  कर्ज  की  जरूरत होती  है

 तो  उसको  अपने  खेत  को  बंधक  रखना  पड़ता  या  एक  ऐसा  कानून  पास  किया  जाय  जिससे

 २५  बीघे  तक  की  जमीन  किसी  काश्तकार  की  कर्जे  में  एटैच  की  जा  सके  ak  नीलाम
 न

 की  जा  सके  ।  उस  कानून  का  यह  होगा
 कि  २५  बीघे  की  खेती  करने  वाले  किसान  को

 कोई  कर्ज  नहीं  देगा  ate  जो  कर्जा  किसान  शादी  विवाह  ale  के  अवसरों  पर  फिजूलखर्ची

 करता  है  वह  ra

 न

 कर  सकें  तो  कोई  खास  हमें  भी  नहीं  लेकिन  किसान  को  मगर  खेती कालिया  कर्ज  न  मिले  तो  वह  परेशान  हो  जाता
 .

 चो ०  रणवीर सिंह  :  इसी  लए  तो  हमारे  जाब में  पिछले  ५०  वर्ष  से  वह  लैंड  एविएशन

 एक्ट  रहा  है  कौर  इसक  बावजूद  भी  काम  चलता  रहा  है  ।
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 श्री  श्रीनारायण  दास :  लेकिन  आपने  स्वयं  त््र्भी  कहा  था  कि  उसको  गैर  कानूनी  क़रार

 दे  दिया गया

 ato  रणवीर  सिह  :  वह  तो  चूंकि  उसमें  जातिपांति  का  सिलसिला  था  acing  ag  संविधान

 लागू  होने  के  बाद  गैर  कानूनी  कर  दिया  गया  लेकिन  इसमें  कोई  झाक  नहीं  है  कि  उस  कानून  से

 पंजाब  के  किसानों  की  बहुत  रक्षा  हुई  ee ०  ०  ४

 श्री  श्रीनारायण दास  :  जैसे  ara  इस  बिल  के  सिद्धान्तों  का  समर्थन  किया  है  में  भी  इस

 बिल  a  सिद्धान्तों  का  समर्थन  करता  हुं  ।  लेकिन  कठिनाई  जो  है  वह  यह  है  कि  कर्जा  नहीं  मिलेगा

 श्र  बग़ैर  कर्जे  को  व्यवस्था  हुए  खेती  को  पैदावार  नहीं  ae  सकती  है  कौर  वहू  बैल  कौर  बीज  शादी

 नहों  ade  सकता  अगर  इस  सम्बन्ध  में  काश्तकारों  को  माकूल  सुविधा  हो  जाय  तो  यह

 कानून  बहुत  ही  भ्रच्छा  साबित  होगा  लेकिन  अभी  जैसी  कि  हालत  है  उसमें  बड़ा  ख़तरा  है  ।  में  इस

 सम्बन्ध  में  एक  उदाहरण  देकर  बतलाना  चाहता  हूं  ।  से  १०,  १२  वर्ष  पहले  बिहार  कौर

 दूसरे  प्रान्तों  मे  जब  कांग्रेस  मिस्ट्रीज  क़ायम  हुईं  तो  उन्होंने  मनी लैंड र्स  ऐक्ट  पास  किऐ  जिसकी  कि  रू  से

 सुद
 की

 दर
 निश्चित

 कर  दी  गई
 कि  अधिक

 से  अधिक  इतना  सूद  दिया  जायगा  लेकिन  उसका  नतीजा

 यह  gat  कि  मनी लैंडिंग  ऐक्ट  के  पास  होने  से  किसानों  को  रुपया  मिलने  में  बड़ी  कठिनाई  होने  लगी  ।

 इसका  उलटा  प्रौढ़  वह  यह  कि  जब  महाजन  कर्जे  देने  लगता  था  तो  जो  सूद  का  रुपया  होता

 था  उसको  भी  wae  में  मिलाकर  हैंडनोट  बनाता  था  इस  तरह  से  जो  उस  कानून  को  बनाने  का

 मंशा  था  उससे  विल्कुल  उलटा  प्रसर  हम्ना  |  ग्राम  हम  कर्ज  देनें  की  समुचित  व्यवस्था  किऐ  बिना

 इस  प्रकार  का  कानून  पास  कर  देंगे  तो  जिन  लोगों  के  पास  २५  एकड़  से  कम  भूमि  है  उनको  अनेक

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  होगा  ।  इसलिए  मैं  समझता हूं  कि  इस  पर  काफी  गौर  करने  की

 जरूरत है  ।

 मोहम्मद  इमाम  पीठासीन

 तो  झगर  इस  बिल  को  श्राम  लोगं  की  राय  जाननेके  लिए  सरकुलेट  कर  दिया  जाय  तो  बुरी  चीज़  नहीं

 होगी  ।  यह  एक  विषय  है  कि  जिसका  हमको  समाधान  करना  है
 ।  इन  लोगों  का  भूमि  एकमात्र

 साधन  है  शरर  भ्रमर  वह  नीलाम  हो  जाती  है  तो  उनके  पास  कया  रह  जायगा  ।  भूमि  के  लोभ
 से

 साहुकार  श्रनुत्यादक  कामों  थ  लिए  कर्जा  भी  दे  देत ेहै  ।  इसको  भी  हमको  रोकना है
 ।  लेकिन

 अगर  हम  इस  समय  इस  बिल  को  पास  कर  देते  हैं  सिविल  प्रोसीज्योर  कोड  में  इस  प्रकार  का

 अमेंडमट  कर  देते  हैं  तो  उसका  उलटा  असर  हो  सकता  है  ।  इसलिए  मैं  कहूंगा  कि  इस  बिल  की

 लोकमत  जानने  के  लिए  सरकुलेट  किया  जाय  ate  जब  पबलिक  थ  विचार  हमारे  सामने  जांग

 तो  इस  पर  फिर  विचार  किया  जाय  ।

 इसलिए  मैं  इस  बिल  के  सिद्धान्त  का  तो  समर्थन  करता  g  लेकिन
 में  यह  कहता  हुं  कि  इसको

 पास  नहों  करना  चाहिए  बल्कि  पबलिक  झ्रोपीनियन  जानने  के  लिए  भेजना  चाहिए  |

 श्री  रघुनाथ  fag  )  सभापति  यह  जो  बिल  पेश  किया  गया  है  उसके

 सम्बन्ध  में  मैं  श्री  श्रीनारायण  दास जी
 के  विचारों  का  समर्थन  करता हूं

 ।

 में  उत्तर  प्रदेश  को  लेता  हूं  ।  पहले  जो  आकुर्पेसी  टेक्स्ट  थे  उनको  श्री  भूमिधर  का  हक  हो

 गया  है  ।  हिन्दुस्तान  में  किसी  किसान  के  पास  २५  एकड़  भूमि  होना  एक  बहुत  बड़ी  चीज़  मानी

 जाती है
 ।

 शायद  ढाई  एकड़  से  ज्यादा  एक  प्राप्ति  का  औसत  नहीं  होगा
 ।  मुश्किल से  ५ प्रतिशत

 किसान  एसे  होंगे  जिनके  पास  २५  एकड़  भूमि  होगी  ।  झ्रौसतन  तो  लोगों  के  पास  तीन  या  चार
 एकड़  जमीन  है  भर  बहुत  से  तो  ऐसे  लोग  हें  जिनके  पास  एक  एकड़  भी  जमीन  नहीं  है  ।  सवाल
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 यह  पैदा  होता  है  कि  श्राप  एक  बार  लगा  देते  हैं  कि  २५  एकड़  से  ज्यादा  भूमि  न  हो  ।  इसका

 अर्थ  क्या  होता  है  ।  इसका  अरथ  यह  होता  है  कि  वह  1.0  झगर  कहीं  से  हूँ  नोट  या  रेहन  नामे

 से  या  तबस्सुम  से  कर्ज  ले  लेता  है  तो  उससे  पया  पाने  को  किसी  को नहीं हो  सकत  ।

 पु पु०
 to  पटेल

 :  विधेयक में  २५  एकड़  तक  कहा  गया  है
 |

 श्री  रघुनाथ  fag  खर  अप  re  एकड़ सही  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  एग्रीकल्चरिस्ट  रिलीफ  एक्ट  पास  किया  गया  |  उसमें  यह  रखा  गया  कि  जो

 एग्रोकल्चुरल  प्रापर्टी  होगा  वह  सेल  रोक  नीलाम  नहीं  हो  स  लगों  ।  हं  इस  वास्ते  रखा  गया  कि  जो

 भाई  कर्जदार  हैं  उनका  कजे  दूर  हो  जाय  |  लेकिन  इसका  कुछ  परिणाम  नहीं  ४  शर

 उनकी  क्यारी  दिन  पर  दिन  ज्यादा  होता  गयी  |  पन्त  में  वह  एक्ट  भो  खत्म  हो  गया  प्रौढ़  जब

 जमींदारी  उन् मु  लग  एक्ट  पास  किया  गया  तो  उसका  विधान  उसमें  लाया  गया

 तो  इसमें  कोई  दो  राय  नहीं  हो  सकतीं  कि  अगर  किसी  आदमी  ५:  पास  ढाई  या  तीन  एकड़

 भूमि  हो  तो  उसे  नीलाम  न  किया  जाय  ।  लेकिन  २५  एकड़  का  झ्रादमी  तो  अच्छा  मिडिल  क्लास  का

 समझा
 जायगा

 ।  उत्तर  प्रदेश  में  झगर  किसी  Ge  पास  २५  एकड़  यानी
 ४०

 बीघा  जर्मन  हो
 तो  बहुत बड़ी  बात  समझी  जातों  कहें  हम  उसको  भ्रच्छे  दर्ज  का  समझते  ह  ।  इसलिए  हमारा
 सुरेश  है  कि  २५  एकड़  का  लिमिट  बहुत  ज्यादा  हमको  यह  प्रावीजन  रखना  चाहिए  कि  नगर

 किसी
 के

 पास  ढाई  एकड़  तक  जमीन  है  तो  वह  नहीं  होनी  चाहिए
 ।  आपके  बिल का  मंशा

 यह  है  कि  जिन  काश्तकारों  को  जमींदारी  उन्मूलन  के  कारण  कुछ  हक  मिल  गया  है  उनका  वहू  हक
 मारा

 न
 जाय

 ।  जिस  प्रकार  स्त्री घन wea  नहीं  हो  सकता  उसी  प्रकार  चाहते  हैं  कि  उसकी

 जमीन
 प्रति  न  हो  सके

 ।
 में  चाहता हूं  कि  यह  लिमिट  श्राप  ढाई  एकड़  कर  दें  |  प्राप  २५  एकड़

 को
 लिमिट  रखेंगे  तो  इससे  ज्यादा  न्याय  नहीं  होगा  ।  उससे  ज्यादातर  न्याय  ही  होगा ।

 में  को
 श्रीनारायण

 दास  जी
 के

 विचारों  से  सहमत  होते  हुए  इस  बिल  में  इतना  संशोधन  चाहता

 हूं कि  २५  एकड़  के  बजाय  ढाई  एकड़  की  लिमिट  कर  दी  जाये  कि  इतनी  जमीन न  0...  होगी  भर

 न
 नीलाम  लोगों  क्योंकि  उस  जमीन  ar  से  तो  उसका  निर्वाह  हो  रहा  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  बहुत  से

 ऐसे  काइतक।र  हैं  जिनके  पास  ढ़ाई  एकड़  भी  जमीन  नहीं  है  ।

 श्री
 हेम  राज  सभापति  जो  बिल  राज  श्री  पटल  ने  हाउस  के  सामने

 पेश  किया  है  में  उस+  उसूल  का  समर्थन करने  के  लिए  खड़ा  ga  हूं
 ।

 मुझ  से  पहले  माननीय  सदस्य  चौधरी  रणवीर  सिंह  जी  ने  कहा  कि  हमारे  यहां  पंजाब  में  यह

 कानून
 था  प्रौढ़  उस

 कानून  के  जरिये  जो  एग्रीकल्चर  रिस्ट  थे  वहू  बचे  पड़े  थे
 ।  और  उनकी  पूरी  रक्षा

 उससे हो  रही
 ।  यह  ठोक  है  कि  उसका  जो  उसूल  था

 उस
 उसको  वजह  से  सारे  पंजाब  में

 एक  तफरका  पैदा  हो  गया  था  ।  लेकिन  उस  कानून  की  यही  भावना  थी  कि  एग्रीकल्चरिस्ट  की  रक्षा

 होनी  चाहिए
 ।  जिस

 वक्त  हमारा  संविधान  लागू  ga  उसमें  यह  रखा  गया
 कि

 हर  एक  जगह  हर

 एक  को  प्रापर्टी  रखने  का  हक  हासिल  होगा  ।  इसलिए  संविधान  के  मुताबिक  वहू  कानून  हमेशा  के

 लिए  खत्म  हो  गया  ag  चीज  थी  भी  ठीक  क्योंकि  संविधान  ने  यह  फैसला  कर  दिया  था  कि

 जो  चीज  जात  पात  के  श्राघार  पर  हो  उसे  न  रखा  जाय  कौर  राग  जो  सोसाइटी बने  वह  क्लास  लेस

 हो  शर  जो  इस  तरह  के  कानून  हों  उनको  खत्म  हो  जाना  चाहिए  |

 लेकिन  साथ  ही  हमारे  सामने  एक  प्राबलम  यह  है  कि  मुल्क  ज्यादा  से  ज्यादा

 उपजाया  जाय  और  दूसरा  qTaaA  हमारे  सामने  यह  है

 कि

 देख  में  बेरोजगारी

 न  फैलने  पावें  |
 विविध

 मूल  अंग्रेजी  में ि
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 हम

 लेकिन  राज  जो  कानून  है  उसके  मुताबिक  जिस  किसान  के  पास  दो  चार  पांच

 एक  दो  मरला  जमीन  है  वह  नीलाम  तौर  कुक  हो  सकती  है  ।  अगर ऐसा  होगा  तो  ag  आदमी

 बेरोजगार हो  जायगा  ।  तो  एक  तरफ  तो  हम  यह  मसला  हल  करना  चाहत  हें  कि  हिन्दुस्तान में  कोई

 बेकार  न  रहे  रोक  दूसरी  तरफ  मौजूदा  कानून  ५:  मुताबिक  लोग  बरोजगार  होत  जायेंगे  ।  जिस

 वक्त  उसकी  जमीन  ले  ली  जायगी  तो  वह  बेरोजगार  हो  ही  जायगा  ।

 चौ०  रणवीर  सिंह  :  इससे  इंटरमीजियरी  पैदा  होंगे  ।

 श्री  हेम  राज
 :

 तो  उस  सुरत  में  एक  तरफ  तो  a  इंटरमीजियरीज
 को

 खत्म  करना  चाहते

 हैं  श्र  दूसरी  तरफ  इस  कानून  से  इंटरमीजियरी  पैदा  होते  जायेंगे  |  तो  में  at  करना  चाहता हूं  कि

 यह  जो
 विधेयक

 है  उसका  मंशा
 ake  उसुल  तो  बहुत  अच्छा  है

 ।
 इसलिये  इसके  उसूल  को  तो

 गवर्नमेंट  को  हर  सुरत  में  तसलीम  कर  लेना  चाहिय े।

 अभी  कुछ  भाई  कह  रहे  थे  कि  इस  तरह  के  कानून  का  नतीजा  यह  होगा  कि  कज  मिलना

 वसूल  करना  मुश्किल  हो  जायेगा  ।  में  उनको  पंजाब  की  दो  मिसालें  देना  चाहता  हूं  ।  वहां  पर  इस
 क  a

 तरह  के  दो  कानून  एक  तो  था  मनी  लिंडसे  ऐक्ट  श्र  दूसरा  था  रिलीफ  ara  इनडेटडनेस  एक्ट

 रिलीफ  ara  इनडेटेडनैस  एक्ट  के  नीचे  जिस  जमींदार  ने  कर्जा  लिया  होता  था  उसको  कुछ

 सहूलियतें दी  जाती
 उसके  कर्जे  का  फैसला  करके  feet  कर  दी  जाती  थीं  कौर  नगर

 कर्जा  पुराना हो  तो  wae  रकम  ही  रखी  जाती  थी  ate  जो  सूद  होता  उसको

 तोड़  दिया  जाता  था  कौर  हलकी  कीमतें कर  दी  जाती  थीं  ताकि  श्रासानी  से  दी  जा  सकें  ।  जो

 मनी लैंड सें ऐक्ट
 था

 उसके  मुताबिक  हर  एक  साहुकार  को  अपने  को  रजिस्टर  कराना  होता था  ।

 इसके  बाद  साहूकारों ने  भी  भ्रन्धाधुन्ध  कर्जे
 देना  बन्द कर  इस  कानून  से  पहले  उनके

 दिल  में

 यह  लालच
 रहता  था  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  जमीन  खुद  हासिल  कर  लें  शौर  उसके  मालिक  बन  जायें

 भ्र  जो  काइतकार हैं  उनको  बना  लें  ।  गवर्नमेंट  की  भी  यह  पालिसी है  कि

 साहुकार  को  जमीन  का  मालिक  नहीं  बनाना  चाहिये
 ।  लेकिन  जो  मौजूदा  कानून  है  उसके  जरिये

 से  इंटरमीजियरी पैदा  हो  तो  में  यह  चाहता  हूं  कि  इस  बिल  का  जो  उसूल  है  उसको

 तो  मंजूर  कर  लिया  जाये  क्योंकि  ऐसा  करने  से
 जो  इस  वक्त  हमारी  मौजूदा  पालिसी  इंटरमीजियरीज

 को
 दूर  करने  की  है  उसमें  मदद  मिलेगी  ।  इस  उसूल के  मुताबिक  हमको  लेंडलाज  में

 टैलेंट  को

 जमीन  का  मालिक  बनाने  में  बहुत  मदद  मिलेगी  क्योंकि  जो  उनके  गुजारे  के  लिये  जमीन  है  वह  उनको

 दी  जानी  चाहिये  ।  जहां  तक  उस  की  हद  का  सम्बन्ध  उस में  मेरा  बहुत  से  दूसरे  माननीय

 सदस्यों  का  जरूर  मत-भेद  हो  सकता  क्योंकि  यहां  पर  वैट  लेंड--चाबी जमीन-भी  है  खुश्क

 जमीन  भी  है  कौर  उन  दोनों  के  लिये  जुदा  जुदा  हद  मुक़र्रर  करनी  होगी  ।  लेकिन  जहां तक  उसूल

 का  ताल्लूक हैं, गवनेमट गनीमत  को  यह  उसूल  मान  लेना  चाहिये  ।  नगर  वह  समझती है  कि  इसी  बिल  को

 बास  करना
 तो

 इस  बिल  को
 सिलेक्ट  कमेटी

 के  सुपूर्द  कर  दिया  या
 पब्लिक  श्रोपीनियन

 जानने  के  लिये  भेज  दिया  क्योंकि  इस  बिल  का  उसूल  बहुत  मुफीद  है  कौर  मुल्क  के  लिये  बहुत

 फायदेमंद है  ।

 इन  दादों
 के

 साथ
 में  इस  बिल  का

 समर्थन  करता  हूं  कौर  मुझे  पूरी  उम्मीद  है  कि  हमारे

 कानून  के  उप-मंत्री  इस  को  जरूर  ा,७ च, अपनायग  ।
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 विधि  उपमंत्री
 :

 में  विधेयक  के  उद्देश्य  की  सराहना  करता

 किन्तु  मुझे  खेद  है  कि  मुझे  इसका  विरोध  करना
 यद्यपि  प्रथम  दृष्टि में  यह

 प्रतीत  हो  कि

 इस  विधेयक  का  वस्तु  विषय  संविधान  की  सातवीं  अनुसूची की  तृतीय  सूची की  मद  १३  के

 ्  है  व्यवहार  प्रक्रिया  के  अ्रधीन  किन्तु  जो  कुछ सभा  में  मेंने  सुना  है  उससे  यह

 स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  इस  विधेयक  का  वास्तविक  उपबन्ध  राज्यों  से  संबंधित  है  ।  तो  प्रशन

 यह  होता  है  कि  हम  विधि  प्रक्रिया  के  बारे  में  बनायेंगे  या  सार  के  बारे  में  ?

 सूची  २  की  मद  संख्या  १६  तथा  ३०  आपका  ध्यान  दिलाता  हूं  ।  मद  संख्या

 १८  कृषि  भूमि  के  हस्तांतरण  तथा  विक्रय  के  बारे  में  हैं  तथा  मद  संख्या  ३०  ग्रामीण  ऋण

 इत्यादि
 के  बारे में  है  ।  यदि  विधेयक का  वास्तविक  उद्देश्य  ग्राम्य  ऋण  में  सहायता  देता  है  तो

 हम  राज्यों के  क्षेत्राधिकार का  उल्लंघन  करेंगे  ।  तब  हम  एक  ऐसे  विषय  पर  विधि  बनायेंगे  जिस  पर

 कानून  बनाने  के  हम  सक्षम  नहीं  हैं  ।

 कुछ  सदस्यों  ने
 विधेयक

 का  विरोध  किया  है  तथा  कुछ  ने  इस  का  समन  किन्तु  सभा  को

 इसका  वास्तविक  उद्देश्य  तो  विदित  होना  किसी ने  कहा  नही ंहै  कि  प्रक्रिया  सम्बन्धी

 कोई  कठिनाई है  ।  भ्रांति  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  ६०  में  क्या  व्यवस्था  इस  में

 यह  उपबन्ध है  कि  orca किस  रीति  से  क्रियान्वित  किया  जायगा  तथा  कौन  कौन  सी  चीजों  पर

 विमुक्ति  होगी ।  किन्तु उस  से  यह  नहीं  होता  कि  सम्पदा  ही  हस्तांतरण के  aaa  हो  जाये ।

 उसमें  केवल  यही  व्यवस्था है  कि  यदि  एक  श्रादेश  वाहक  अंशदान  प्राप्त  कर  लेता  है  ak

 इसे  क्रियान्वित कराने  जाता  है  तो  वह  चीजें  जो  जीवनयापन  के  लिये  झ्रावश्यक  हैं  वह  कुर्क  न  होंगी

 किन्तु यदि
 उसके

 पास  घर  के  वस्त्र  या  कपड़े  हैं  वह  भी  कुर्क॑  नहीं  किये  जा  सकते  ।  किन्तु  यह

 कहना  कि  धारा  ६०  के  संशोधन  से  ही  हम  उसमें  वह  शक्ति  ले  करायेंगे  जो  उसमें  नहीं  गलत  है  ।

 विधेयक  के  प्रस्ताव
 योग्य  विधि  व्यवसायी  हैं  वे  जानते  हैं  कि  भूमि  के  साथ  लगा  मकान  हस्तांतरित

 नहीं हो  सकता  किन्तु  फिर भी  वह  बेचा  या  गिरवी रखा  जा  सकता  इस  लिये  यदि  ag  चाहते

 हैं  कि  किसानों  को  सहायता  मिले  तथा  कोई  भ्र दूरदर्शी किसान  अपनी  भूमि  से  वंचित  न  हो  तो  वह

 विधान  मद  संख्या  १८  के  अधीन  होना  ३०  के  नही ं।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  राज्यों  में  विभिन्न  स्थितियां  हैं  ।  श्री  श्रीनारायण दास  ने  बताया  कि

 बिहार में  तीन  एकड़  भूमि  तक  विमुक्ति  दी  जाती  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  शायद  नहीं  दी  जाती  ।  पंजाब

 जहां  पर  कि  किसानों  की  सहायता  के  लिये  सर्वे  प्रथम  कानून  बना  वहां  कुछ  हितकारी  उपबन्ध

 श्री  हेम  राज  ने  बताया  कि  प्रत्येक  प्रकार  की  भूमि  को  अलग  दृष्टिकोण में  देखना  पड़ता है

 इस  लिये  राज्य  ही  इस  चीज  सक्षम  रूप  से  कर  सकते  हैं  ।  यदि  केन्द्र  कृषक  सहायता  सम्बन्धी

 विधि  तो  वह  विधि  शून्य  घोषित  हो  जायेंगी  ।

 माननीय  प्रस्तावक  ने  कहा  कि  है लप  शब्द  का  उल्लेख  न  किया  जायगा  कौर  उन्होंने  कहा  कि

 वह  बाद  में  उत्तर  एक  माननीय  सदस्य ने  इसका  उत्तर दे  दिया  है
 ।

 सब  लोग  इस  बात  को

 अच्छी  तरह से  जानते  हैं  कि  दक्कन  सहायता  अधिनियम  तथा  पंजाब  के  अधिनियम  के  बाद

 जिसमें  साहूकार  के  पक्ष  में  किये  गये  अनुचित  लेख  निरसित  हो  जाते  साकार  पहले  ही  ब्याज  लेते

 हैं  शर  दुगनी  रकम  लिखवाते  हैं

 इस  से  लोगों  की  साख  समाप्त  हो  जायेगी  ।  उसे  बुरे से  बुरे  साहुकार  से  पाला  पड़ेगा

 जो  बहुत  ज्यादा  ब्याज  लेंगे
 ।

 जो  ऋण  पत्र  तैयार  होंगें  वह
 भी

 ऐसे  जेसे  कर्जदार  तथा  साहूकार  के  बीच

 वि
 सीघे  होते  हैं  ।  साधारणतया ऐसा  होता है

 कि
 दोनों  पक्ष  यह  तै  कर  लेते  हैं  कि  सम्पत्ति  किरदार  की

 मूल
 अंग्रेजी  में
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 रख  लो  जाय  गौर  जब  वह  रूपया  लौटा  दे  तो  वह  उसे  वापस  कर  दे  ौर  साधारणतया  वह  रकम

 वास्तव  में  दी  गई  रकम  से  दुगनी होती  है  ।

 यदि  धारा  ६०  में  संशोधन भी  किया  जाये  तो  सम्पत्ति  को
 गिरवी  रखने  या  बेचने

 पर
 कोई

 रोक न  होगी  ।  केवल  कर्ज  देने  वाले  पर  इसका  प्रभाव  पड़ेगा  ।  माननीय  प्रस्तावक  ने  कहा  कि

 a  वेतन  को  भी  तो  कुर्क  नहीं  करते--वहीं  बात  कृषक  पर
 भी

 लागू  करे
 ।

 इसका  उत्तर

 स्पष्ट है  ।  वेतन  वाले  व्यक्ति  को  वर्ष  में  गरमी  सरदी  चाहे  कुछ
 भी

 हो  वही  वेतन  मिलेगा  किन्तु

 कृषक को  वर्ष  में  दो  बार  राय  होती है  कौर उसे  काम  आरम्भ  करने  के  लिये  पैसे  की  भ्रावश्यकता

 पड़ती  उस  समय  उसे ऋण  लेना  पड़ता  है  या  तो  वह  ऋण  साहुकार  से  ले  या  राज्य
 दे

 ।
 जब

 तक  राज्य  उसकी
 इस आवश्यकता को  पुरा  करने  का

 उत्तरदायित्व  नहीं ले  लेती  तब  तक
 इस

 स्रोत  को  सुखाने  से  कोई  लाभ  नहीं  |

 खाद्य तथा  कृषि  मं  त्रालय ने  भी  विषय पर  बड़े  ध्यान  से  विचार  किया  सब  का  यही

 विचार है  कि  इस  प्रकार के  विधेयक  से  कृषकों  को  लाभ  नहीं  पहुंचेगा  में
 प्रस्तावक  महोदय

 से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  विधेयक  को  वापस  ले  लें  अन्यथा  हमें  बाद  हो
 कर

 उसका  विरोध  करना

 होगा  ।

 लका

 दान  कर  विधेयक

 प्रवर  समिति  का  प्रतिवेदन

 fait  चे०  रा०  पट्टा भि रामन  (  :
 में

 दानकर  १९५८  सम्बन्धी  प्रवर

 समिति  का  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूं
 ।

 व्यवहार  संहिता  (ata )  विधेयक  जारी

 श्री  पु०  र०  पटेल  :  इस  विधेयक  का  किसी  ने  विरोध  नहीं  किया  है

 माननीय  मंत्री  ने  भी  इस  के  उद्देश्य  को  सराहनीय बताया  है
 ।

 किन्तु  उन्हों  ने  कहा  है  कि  यह  राज्य  का

 विषय है  ।  किन्तु  में  उन  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  नियम  बनाये  हैं  इसलिये

 केन्द्रीय  सरकार  संहिता  को  संशोधित  करने  के  लिये  सक्षम  है  |

 कोई  किसान  या  कोई  वेतन  पाने  वाला  चाहे जो  कुछ  करे  किन्तु  उस  के  लिये
 विधि  में  उचित  व्यवस्था  होनी  चाहिये

 ।  यदि  हम  विधि  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  करेंगे  तो  किसानों  का

 शोषण  होगा

 यह
 भी

 कहा
 गय  ।

 है  कि  इस  तरह  से  कोई  ऋण  नहीं  देगा
 और

 लोग  तंग  हो  जायेंगे
 ।

 झ्राजकल

 साहुकार  किसानों  को  रुपया  दे  देते  हें  ौर  दुगनी  रकम  पर  उन  से  हस्ताक्षर  करा  लेते  हैं  |  इस  प्रकार

 किसानों का  बहुत  शोषण  हो  रहा  है  ।  ग्राम  भी  किसान  तंग  हें  इसलिये  जो  तंगी  पहले  से  होगी  वह  इस  से

 ज्यादा  नहीं  होगी  |  राज  भारत  के  किसी  भी  राज्य  में  कोई  विधि  एसी  नहीं  है  जिस  के  अंतगर्त  किसानों

 की  भूमि  की कुर्की पर  विमुक्ति हो  ।  इसलिये  केन्द्र  को  ही  चाहिये  कि  कुछ  न  कुछ  सहायता  करे  |  कम

 से  कम  २५  एकड़  भूमि तक  कुर्की नहीं  होनी  चाहिये  कौर  फिर  न्यायालय  जैसी  स्थिति  देखें  वैसा कर  ले ं।
 यदि  सरकार  इस  विधेयक  का  विरोध  करती  है  तो  यह  स्वीकृत  हो  किन्तु  में  इसे  वापिस

 नहीं  लेता  ।

 मूर  प्रंग्रेजी  में



 २
 पिर१५ १९५८  हिन्द  उत्तराधिकार  विधेयक

 सभापति  महोदय  wet यह  है  कि

 व्यवहार प्रक्रिया  १९०८  म  ग्रेटर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाये  ।

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  FAT

 भ्रष्टाचार  निवारण  (aartat  विधायक

 fat  झूलन  सिंह  (  )  में  प्रस्ताव करता  हूं  कि

 भ्रष्टाचार  निवारण  १९४७  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  |

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  केवल  यह  है
 कि

 भ्रष्टाचार  के  मामलों  के
 को  चलान

 की

 प्रक्रिया  शी  करता  से  हो  ।  यहां  कितना  भ्रष्टाचार  यह  बताने  की  आवश्यकता में  नहीं  समझता
 |  सरकार

 भी  इसे  जानती है  ।

 मेरा  यह  उद्देश्य  नहीं  है
 कि

 दंड
 की

 वृद्धि  हो
 :  कोई  कौर  परिवर्तन  में  केवल

 प्रक्रिया  सम्बन्धी  परिवर्तन  चाहता  हूं
 ।

 श्राप  सब  जानते ह  एक  एक  मामला  कल  तीन

 तीन  या
 चार  चार  वर्ष  तक  चलता  रहता  है  ।  वेंकटरमन सचिव  का  मामला  कितने

 वर्ष  चला  ।  इस

 से  दोनों  पक्षों  को  हानि  होती  है  ।  इस  प्रकार के  कौर  मामले  लम्बित  होते  जाते  हैं  ।

 इस  प्रकार  के  मामलों  से  केवल  पक्षों  का  ही  सम्बन्ध  नहीं  है  बल्कि  समस्त  देश  इस  से  सम्बन्धित

 हैं  ।

 जब  '  हम  बच्चे  थे  तो  हम  समझा  करते  थे  कि  डाक व  शिक्षा  विभाग
 में

 भ्रष्टाचार  नहीं है  किन्तु

 अब तो  कोई भी  ऐसा  विभाग  नहीं  जिस  के  बारे  में  यह  कहा  जाये  कि  वहां  पर  भ्रष्टाचार नहीं  है  ।

 महोदय  पीठासीन

 देश  में  इस  समय  बहुत  बुरी  हालत  है  ।  में  यह  भी  मानता हूं  कि  ऐसे  मामले  संक्षिप्त रूप  से  नहीं

 निपटाये जा  सकते  :  यह  असाधारण  बात  होगी  किन्तु  हमें  यह  देखना  है
 कि  यह  विशेष  प्रकार

 का
 अपराध

 है  प्रौढ़  इस  विशेष  उपबन्ध  को  सारा  देश  समाप्त  करना  चाहता  है
 ।  इस  भ्रपराध  को  सरकारी

 ्  करते

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  अगली  बार  जारी  रखें
 ।

 हिन्दू  उत्तराधिकार  (atest ) )  विधेयक

 fart  हेम  राज  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं
 कि

 हिन्दू  उत्तराधिकार

 FEXq
 में  अग्रेतर  संशोधन

 करने
 वाले  विधेयक  को  पुर  eat  करने

 की
 अनुमति

 दी

 x

 ।
 ee  ee

 मूल  sat  में



 अश्द  हिन्दू  उत्तराधिकार  विधेयक  २  geks

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  प्रश्न यह  है  :

 हिन्दू  उत्तराधिकार  ZENE  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  दी  जाये  कठ

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 fat हेम  राज  :  मे  विधेयक  को  स्थापित  करता  हूं
 ।

 इसके  लोक-सभा  सोमवार  ५  १९५८  के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई
 ।

 aaa में
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 ३१७१  बुनाई  कौर  रंगाई  के  चलते  फिरते  प्रदर्शन  यूनिट  ६०५६

 ३१७२  पंजाब  में  केन्द्रीय  सरकार  की  परियोजनाओं  द  OLG—AY

 RW  अम्बर  चरखा  केन्द्र  Zou

 Row  पंजाब  में  चमड़ा  प्रशिक्षण  उत्पादन  केन्द्र  ६०५७

 2 Vox  विनय  नगर  में  सरोजिन  मार्केट .  GOYW—AS

 ERaCh  विस्थापित  व्यक्तियों  में  एक  से  afer  स्थानों  का  argon  Zoyec

 ३१७७  पंजाब  में  हथकरघा उद्योग  ZOUG

 32095.0  पंजाब  के  हथकरघा नकल  o  Rous

 Wwe  PEYG—HE  के  लिये  पंजाब  की  योजना  सन ्९

 कालोनी  बनाने  वाले  कार  नें 250  Rode



 ६१२०  दैनिक

 विषय

 प्रश्नों के  लिखित  उत्तर

 अतारांकित

 प्रदान  संख्या

 ३१८१  हिमाचल  प्रदेश  में  काम  दिलाऊ  दफ्तर  ६०५६

 ३१८२  ६०५६ पंजाब में  ग्राम दान

 ३१८३  कपड़ा  मिलें  ६०६०

 Resv  दिल्ली  भूमि  सुधार  ६०६०

 ३१८४५  महात्मा  गांधी  की  कृतियों  का  संकलन  Gogo

 ३१८६  पंजाब  की  पहाड़ियों  के  बारे  में  प्रलेख  चित्र  .  ROR

 ३१५८७  खादी  सहकारी  समितियां  ORR

 R55  सरकारी  कमंचारियों के  लिये  स्थान  ROG LKR

 3  on  दूतावासों  के
 भवन  GOgR

 ३१९  रेशम  ६०६३

 २१९१ थे  शप  का  स्टाक  सोर  उप  पर  पादने  सक  द  ०६  REY

 RLEQ  खेल  कूद  का  सामान  बनाने  वाले  उद्योग  qoRy

 सभा  पटल  पर  Ta  गये  पत्र  RORV—EH

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखे  गये  थ

 मद्यसार समिति  का  प्रतिवेदन

 मद्यसार  समिति  के
 प्रतिवेदन

 में
 की  गई

 कुछ  सिफारिशों  को

 स्वीकार करने  वाला  दिनांक  २२  ,e4s  का  सरकारी

 संकल्प  संख्या  एच०  सी०  ३३  (3)  {2X9 I

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  १९४८  की  धारा  ३६  के

 अंतगर्त  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  वर्ष  PEYV—US  के

 संबोधित  प्राक्कलन  वर्ष  QeUG—YE FF के  झ्रायव्ययक

 प्राक्कलनों  की  एक  प्रति  ।

 कमंचारी  भविष्य  निधि  PEYR  की  धारा  ७

 की  उपधारा  (२)  के  भ्रन्तर्गत  दिनांक  १९  pyc
 की

 अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  श्रार०  २६१  की
 एक

 प्रति  ।

 अतिरिक्त  अनुदानों  की  मांगें  ),  PEYB-NY  ६०६१५

 रेलवे  उप-मंत्री  शाहनवाज  ने  PEYV—Ys  के  लिये  श्रायव्ययक /

 के  बारे  में  भ्र ति रिक्त  अनुदानों
 की  मांगों  का  एक  विवरण  उपस्थापित

 किया  |



 दैनिक  १९१

 विषय

 प्रघोनस्य  विधान  सम्बन्धी  समिति का  प्रतिवेदन  कै  RORY

 सरदार  हुक्म  सिह ने  अधीनस्थ  विधान  सम्बन्धी ही  समिति  का  aaa

 वदन  उपस्थापित  किया  ।

 aaa  समिति  का  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रखा  गया  *  RORY

 प्रवास
 और

 संभरण  उप-मंत्री  श्लील Ho  चन्दा  )  ने
 सरकारी

 भू-गहिरी  aga  रियों  का  निष्कासन  )  १९५८  सम्बन्धी

 समिति  क  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखी ॥

 उद्योग  मंत्री  द्वारा  वक्तव्य  ०  द  Yaa)

 Sait  मंत्री
 मनुभाई  ने  बेबी  कारों  के  श्रायात  के  बारे  में  तारांकित

 सख्या  PEVU TT पर  श्री  फीरोज  गांधी  द्वारा  VE  gus  का  गय

 प्रश्नों  के  उत्तर  को  शद्ध  करने  के  लिये  एक  वक्तव्य  दिया  |

 सरकारी  काय  के  बारे  में  वक्तव्य  ,  + o  ६०७६७

 ससी-कायम  मंत्री  सत्य  नारायण  ने  ५  १९४८  से  आरम्भ

 होने  वाले  सप्ताह  में
 लिये

 जाने  वाले  सरकारी  बिधान  कार्य  तथा  अन्य  कार्य  के  बारेमें
 एक  वक्तव्य  दिया  |

 विधेयक  पुरःस्थापित  +  ५०६८

 भारतीय  स्टाम्प  )  १९४८  |

 सरकारी  विधेयक  पारित  .  *  द०  ६८-६१

 वित्त  नंत्री  मोरारजी  देसाई  )  ने  विनियोग  संख्या  (३)  विधेयक  पर

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  ।  विधेयक  पारित  किया  गया  ।

 चावल  कटने  का  उद्योग  )  RUG  पर  विचार  करने

 प्रस्ताव पर  श्र  प्राग  चर्चा  जारी  रही  विचार  करने  का  प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंडवार  चर्चा  के  बाद  विधेयक  पारित  किया  गया  ।  |

 गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयक  पुरःस्थापित  +  4  ROR  LARRY,  ६११४-१६

 (१)  श्री  सिंहासन  fag  का  भष्टाचार  निवारण  )

 १९५८  ६  का  |

 (२)  श्री सिहासन सिह  का  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक

 Reas  १६८  का

 (३)  श्री  सुमन  घोष  का  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता

 gaas  का  संशोधन )



 SERN  संक्षेपता ]

 विषय  पृष्ठ

 (४)  श्री
 सूचियां  ग्रम्बलम् क  का  हिन्दू  उत्तराधिकार  )

 यक  2e4G  १४  का  |

 (५)  श्री  नाशिर  wear  का  संविधान  )  gus

 BR  का  ।

 (%  श्री  अरविन्द  घोषाल  नैमित्तिक  श्रमिकों  की  नियुक्ति  का

 पन्त  @EXS  |

 \9)  श्री  हरविन्द  घोषाल  का  ठेकेदारों  द्वारा  श्रमिकों  के  संभरण  का

 wed  १६४८  |

 (८)  श्री  ग्ररविन्द  fore  at  )

 2EUS  र  का  |

 (8)  श्री  हरविन्द  घोषाल  का  भारतीय  न्यास

 24S  g&,  २३  तथा  ५१  का  संशोधन )  |

 (१०)  श्री  हेम  राज  का  हिन्दू  उत्तराधिकार

 284s  ३०  का  |

 (88)  श्री  बाल्मीकी  का  न्यूनतम  मजूरी  )  १९५८

 १४  का  ।

 WT-ATHTL  सदस्यों  के  विधेयक  स्वीकृत  RORC—HILY

 समवाय  १९५८  पर  विचार  करने  के  प्रस्ताव  पर

 आगे
 चर्चा  जारी  रही  ।  प्रस्ताव  प्रस्वीकृत  |

 श्री  Jo  पटेल  द्वारा  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  gus

 पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  ।  प्रस्ताव  प्रस्वीकृत

 gar |

 gat  समिति  के  प्रतिवेदन  का  उपस्थापन  द्११८

 श्री  चे०  रा०  पट्टाभिरामन  ने  दान  कर  Reus  सम्बन्धी  प्रवर

 समिति  का  प्रतिवेदन  उपस्थापित  किया

 गेर-सरकारी  सदस्यों  का  विधेयक  विचाराधीन  ६११५-१५

 श्री  झूलन  सिंह  ने  भ्रष्टाचार  निवारण  )  १६५८  पर

 विचार करने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया
 ।  उन

 भाषण  समाप्त  नहीं  ।

 ५  १९४५८  के  लिये

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  १९४५८  पर  विचार  तथा

 उस  का  पारित  किया  जाना  ॥

 | gs  es


